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 श्री  बासप्पा  :

 श्री  सुबोध  हुएदा  :

 श्री  ब०  Fo  दास

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  में  कोयले  के  परिवहन  का  अध्ययन  करने  के  लिये  विदेशी  सलाहकारों

 का  एक  दल  भारत

 यदि  तो  कया  उतने  इत  बारे  में  कोई  सुझाव दिया  है  ;  शर

 (7)  उनका  ब्यौरा क्या  है  ?

 वित  taraa  में  stint  (  at  to  रा०७  Ve)  at

 दल  केवल  २४  १९६३  को  नई  दिल्‍ली  अया था था  ।  सभो  दख

 कोई  सुझाव  नहीं  दे  सकता ॥

 wet  ही  नदीं  उठता ॥

 मूल  प्रंप्रेजी  में

 ६४१

 2927  (Ai)
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 श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती  :  क्या  यह  राशा  है  कि  यह  समिति  तत्काल  कठिनाइयों  को

 दूर  करने  के  लिए  अन्तरिम  रिपोर्टे  देगी  और  यदि  तो  क्या  उपाय  है ं?

 श्री  ब०  भगत  आशा  है  कि  दल  छः  मास  में  भ्रन्तरिम  रिपोर्ट देगा  जिसमें

 बंगाल-बिहार  प्रदेश  में  कोयला  परिवहन  को  शीघ्र  सहायता  देने  के  लिए  तुरन्त  awa

 जा  सकने  बले  उपायों  की  सिफारिश  की  जायेंगी  ॥

 श्री  प्र०  रं०  चक्रवर्ती  :  परिवहन  की  झावश्यकताओओं  का  यह  उद्देश् यात्मक  अध्ययन

 करते  हुए  क्या  वे  कोयले  के  निक्षेप  का  पता  लगाने  में  संसाधन  मूल्यांकन  समिति  द्वारा

 एकत्रित  आकड़ों  का  प्रयोग  करेंग े?

 श्री  ब०  करा  वे  जो  भी  आंकड़े  समझे  कर  सकते  उन  पर  कोई

 रुकावट  नहीं  है  ।

 शी  ato  चे  फार्मा  क्या  विदेशी  विशेषज्ञों  ar  सलाहकारों  की  यह  समितिਂ  कुछ

 विदेशी  एजेंसियों  या  विदेशी  सरकारों  से  भ/रत  सरकार  को  ७०५. कायल  या  परिवहन  बढ़ाने  के

 लिए  सहायता देने  की  सिफारिश कर  सकती  है

 1  वितत  मंत्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  यह  उनका  काम  नहीं है

 fat  सुबोध  gear
 :  क्या  हमारे  देश  में  परिवहन  विशेषज्ञ  नहीं  हैं  ate  देश  में

 कोयले  की  ढुलाई  का  हल  मालूम  करने  के  लिए  विदेशी  विशेषज्ञ  सरकार  को  क्यों  बुलाने

 fat  [०  tro  हमारी  जांच  करने  के  लिए  व्यवसायों  को  बाहर  से  बुलाना  सदैव

 अच्छा  रहता  है  att  संभव  है  कि  कुछ  व्यक्तियों  को  हमसे  श्रमिक  अनुभव  हो  ।

 श्री  में  बेंकटासुब्बया  :  क्या  इस  अघ्ययन  में  केवल  चालू  वब  कठिनाइयों

 का  अवेक्षण  होंगा या  सूची  योजना  अवधि  की  कठिनाइयों  का  अध्ययन  होंगा  यदि

 तो  अघ्ययन  का  कया  क्षेत्र  है  ale  वे  किस  cafe  को  अध्ययन  करेंगे
 ?

 श्री  ब०  रा०  भगत  :  कोयला  के  परिवहन  संबंधी  समस्याओं  पर  कार्यवाही  करना

 site  दीर्घकालीन दृष्टि  से  जांच

 अखिल  भारतीय  बीमा  कर्मचारी  संघ

 श्री  स०  Alo  बनर्जी

 थी  बासप्पा :

 |. att
 प्र०  to  चक्रवातों  :

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  ने  अखिल  भारतीय  बीमा  कर्मचारी  संघ  से  उनकी

 मांगों  के
 आधार

 पर  समझौता  कर
 लिया

 मल  aaa  में
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 यदि  तो  स्वीकृत  की  गई  मूख्य  मांगें  कौन  सी  हैं

 इससे  कर्मचारियों  को  लाभ  gar  है  कौर

 किस  सीमा  तक  ?

 मंत्रालय  में  उप मंत्रो  ब्‌०  (०  से  एक  विवरण  पटल

 पर  जाता

 विवरण

 जी

 (१)  निगम  ने  महंगाई  भत्ता  का  कुछ
 कुछ  भाग  वेतन  में  मिला  दिया

 है
 ;

 (२)  सभी  वेतन-क्रम  बदल  गये

 )  कार्य-भत्ता  बढ़ा  दिया  गया  है

 (४)  मकान  किराया  भत्ता  शुरू  कर  दिया है  ;  र

 द
 (५)  समुद्र से  ४०००  फीट  शराब उस

 से  अधिक  ऊंचाई  को  सभी  स्थानो ंके  लिए  पहाड़ी

 भत्ता

 तीसरी  में  २९,०००  कौर  चौथी  न््भ्‌ श्रेगी  में

 चय  श्रेणी  के  प्रत्येक  कर्मचारी  को  श्रौसतरूप  में  २६०  मासिककाल  भ  है  भ्र ौर

 तीसरी  के  प्रत्येक  को  ४३रु०  मासिक  लाभ  होगा  ।  इसके  श्रतिरिवत्त  श्रेणी  तीन

 रोक  चार  के  कर्मचारियों  को  पहले  १  १९६०  से  १५  रु०  की  एकदम  विधि  मिली

 Vt

 16...)  स०  alo  बजाज  विवरण
 से

 पता  लगता  है  कि  निगम  ने  कुछ  महंगाई  भत्ता  मूल

 वेतन  में  मिला  दिया  है  ।  क्या  यह  सच  है  कि  कर्मचारियों  की  मांग  यह  भी  थी  कि  सारा

 महंगाई  भत्ता  मूल  वेतन  में  मिला  दिया  जाये  शौर  यदि  तो  इसे  श्री  तक  न  मिलाने के

 क्या  कारण

 ब०  रा०  भगत  :  यह  कायें वाही  कर्मचारी  संघ के  साथ  पर्याप्त समय  से  वार्ता  करने

 के  फलस्वरूप की  गई  क्योंकि  यदि  सारा  भत्ता  fan  दिया  तो  इस  से  निगम  की

 धन  राशि  ait  व्यय  प्रतिशत  पर  बहुत  भार  पड़ेगा  ।  यह  एक  कारण  है  ।  द्वारा  कारण

 भ्रौचित्य को  है

 श्री  स०  सो०  बनों  :  क्या  बोनस  देने  के  get  पर  भी  विचार-विमश  झ्  था

 यदि  तो  क्या  कर्मचारियों  के  साथ  कोई  समझौता gut  है  या  होने  वाला है
 ?

 मंत्री  मोरारजी  :  ये  विस्तार  को  बातें  इस  पर  निगम  कार्यवाही

 करता  है  प्रौर  सरकार  का  इस  से  कोई  पघा  संबंध  नहीं  है  ।

 श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती  :  महंगाई  भत्ता  का  कितना  भाग  मूल  वेतन  में  मिलाया  गया

 aaa  में
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 श्री बे ब०
 रा०  भगत

 :  यह  बात  विवरण  में  दी
 है  परन्तु  इसका  ब्यौरा  देने की  fee  से

 भें  कह  सकता  हूं  कि  १  १९६२  से  महंगाई  भत्ता  १२६  के  निर्वाह  व्यय  देशनांकों  के

 अनुसार  ७५ शरण  के  कर्मचारियों  के  मूल  वेतन  का  २६  प्रतिदिन  श्र  के

 चोरियों  के  मूल  वेतन  का  eet),  प्रतिशत है
 ।

 क्या  सरकार  को  विपिन  aa  क्रेच  रियों  से  कोई  ग्र भ्या वेदन  मिला  है  शौर

 क्यो  उन  लोगों  को  भी  यह  रियायत  दं  जायेग ?

 श्री  बी  रा०  भगत  :  यह  पृथक  प्रश्न  है  ।

 श्यो  में  जाना  चाहता  हूं कि  इस  बदामा  कर्मचारी  संघ  के  सदस्यों  संख्या  बया

 तौर  निगम  में  हुन  कितने  काम  करते  हैं
 ?

 थी
 ह ०

 रा०  यह  तो  अलग  सवाल  है  अगर  श्राप  इसको  से  सूचना  देंगे  तो

 थे  इसका  जबाव  दूंगा

 नई  दिल्‍ली  में  ब्य माकट (|

 1.0  RR  श्र  सुरेन्द्रपाल  ति  क्या  स्वास्थ्य  त्र  यह  बताने  क  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  सरकार  कनाटसकंस  में  सुपर  मार्केटਂ  के  निर्माण  के  लिये  नई

 दिल्‍ली  नगरपालिका  को  कछ  वित्तीय  सहायता  दे  x  है  ;

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  लिये  कितनी  सहायता  दਂ  जा  रही है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  द०  स०  :  श्र
 व  FER L-

 ६२  में  नई  दिल्ला  नगरपालिका  को  १.१०  लाख  रु०  का  ऋण  किया  गया  था  शौर  वर्ष

 REKR—-LV  के  लिए  उपयुक्त  व्यवस्था  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 गरी  सुरेशपाल  देश  में  राष्ट्रीय  संकट  तथा  परिवर्तन  परिस्थितियों  का  ध्यान  रख

 कर  क्या  इस  मार्केट  के  निर्माताओं  का  विचार  इस  पर  ०५ झाग  करने  बा  हैया

 मामले  को  स्थगित  करने  का  विचार  है  ?

 डा०  द्०  स०  राजू  :  मामले  को  स्थगित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  हम  wa

 थी  इस  पर  भाग  कार्यवाही  करना  चाहते

 16. |  सुरेख पाल  सुगर  मा  केंट  में  कितनी  दुकाने  होंगी  शरर क्या  उन  के  नियतन  के

 समय  सड़क  के  किनारे  के  दुकानदारों  को  कोई  प्राथमिकता  द  जायेगी  ?

 न  स०  राजू  :  इस  मार्केट  में  लगभग  ३००  देने  होंगी  ।  परियोजना  बे  पूरा

 होते  पर  दिल्ली  अदालत  एक  आवंटन  समिति  बनायेगा  और  वे  यह  निश्चय  करेंगे  कि

 दुकाने  किस  को  दो  जायेंगे  ।

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला
 :  प्रथम  प्राथमिकता  कनाट  बल्कि  में  अनधिकृत

 स्प  से  बैठते  यालों  को  जायंगी  ।

 मूल  भंप्रेज़ी  में



 मौखिक  उत्तर &  फल्गु  ह  Ion  है

 fall  wo  ना०  चतुर्वेदी
 :

 क्या  दिल्लो  के  फैशनपरस्त  लोगों की  मांगें  कनाट  सकते  से  पूरी

 wat  होत  हैं  कौर  क्या  यह  उस
 बाजार

 से  भी  wear  होगा  ?

 डा०  सुशीला  नायर
 :

 हां
 ।

 सारा  संसार  प्रगति  कर  रहा  है  कौर  इस  बाजार  का

 बनाना  अ्रावश्यक  समझा  जाता  है  ।  एक  बात  है  कि  कनाट  सके  में  अनधिकृत  रूप  से  बैठने

 वालों  के  कारण  सारा  वातावरण  भद्दा  लगता  जो  गन्दा  है  तथा  अन्य  हरनेक  विचारों
 से

 भ्रनुचित  दूसरी  बात यह  है  कि  इस  नये  बाजार
 में  एक  ही  दुकान  पर  जीवन  की

 तर  झ्रावश्यक  वस्तुद्नों  को  उपलब्ध  करने  का  विचार  शौर  इस  में  पैसा  लेकर  साइकिल

 रखने  के  लिये  साइकिल  स्नानागार ों  तथा  जूतों  पर  पालिस  करने

 सार्वजनिक  अपाहिजों  के  लिए  कुलियों  कौर  अनेक  अन्य  बातों  की  भी

 सुविधायें  जो  बहुत  श्रावस्ती  हैं--यात्री  तथा  सामान  ले  जाने  वाली  लिपटें  शादी  ।  यह

 एक  दादा  बाजार  होगा  जो  राजधानी  के  लिए  गौरब  की  वात  होगी  ।

 fait  महेश्वर  नायक  :
 कया  स्थान  चुन  लिया  गया  है  शरर  सामान  बाजार  की  अपेक्षा

 सुपर  मिनट

 '

 क्या
 विशेषतायें  हैं  ?

 म का दि  गा  ।  कया  स्थान उन्हें  इन  बातों  को  जानते  का  बाद  में  De  1  सल

 चुन  लिया गया  है  ?

 द०  स०  राजू  स्थान  चून  लिया  गया  है  ।

 श्री  हेडा  :  इस  इमारत  में  कितनी  मंजिलें  हैं  श्रौरक्या  यह  विदेशों  में  मार्केटों

 को  अपेक्षा  भ्रमणा  होगा  या  नहीं  ?

 द०  स०  राज
 :  मंजिलें  होंगी  ।

 श्री  वासुदेवन  क्या  यह  देखने  के  लिए  सरकार  के  विचाराधीन  कोई  योजना

 है  कि  कया  माकपा  के  बन  जाने  वहां  मूल्यਂ  नहीं  रहेंगे
 ?

 श्री  कछवाय  :  में  जानना  चाहता हूं  कि  इसे  सुपर  मार्केट  का  निर्माण  कब  दुरू

 कब  तक  यन्त्र  पूर्ण  होगा  आ्रौर इस  में  कूल  कितनी  लागत  करायेगी  ?

 |] द्०  स०  राजू  :  तराशा  है  कि  यह  अगले  वित्त  वर्ष तक  at  2

 श्री  कछवाय  :  लागत  कितनी  लगेगी  ?

 गया  द०  स०  राज  :  लागत  लगभग  ३०  लाख  रपये  होगी  ।

 MMA  महोदय  :  करन  aT  लाख  लगेंगे  ।

 fat  मैं  तता  चाहता  हं  कि  क्या  सरकार  इस  का  भी  रुपाल  रखेंगी  कि

 इस  मार्केट  में  geet  *:  लिए  भो  सस्ते  दामों  पर  सामान  मिल े?

 ग्रध्यक्ष  सहोदर  :  थ  का्षेवाहो  के  लिये  सुझाव  है  ।

 सुशीला  नायर
 :

 wa  इसके  .  ,
 लि अ

 मूल  अंग्रेज़ों
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 म्रव्यक्ष
 शांति  ।  मैं  कह  चुका हूं

 कि  यह  कार्यवाही  के  लिए  सुझाव

 है

 2 0 |  विभूति मित्र  :  अध्यक्ष  मैप्वांइंट  आफ़  जुआघर  उठाना  चाहता हूं  कौर  वह

 यह  है  कि  कन/ट  aha  में  उन्हीं  लोगों  को  सामान  मिलता  है  जोकि  धनी  अकादमी  मैं  ने  जानना  चाहा

 था  कि  क्या  इस  मार्केट में  ग़र  बों  का  भी  ख़याल  रखा  जायेगा  रोक  उन  को  भी  सस्ते  दामों  पर  सामान

 इस  को  श्राप  ने  सजेशन  कौर  ऐक्शन  कह  कर  ख़त्म  कर  दिया  |

 ग्रब्य्ष  महोदय  :  अ  fat  यह  किस  रूल  का  उल्लंघन  हुआ  जिसके  लिये  कि  माननीय  सदस्य

 ने  प्वाएंट  श्राफ  ग्रोवर  उठाया  है  ?

 श्री  विनती  मिश्र  :  श्राप  ने  कह  दिया  कि  सजेशन  कौर  ऐक्शन

 त्यागो  :
 संकट  की  दृष्टि  से  इस  प्रस्ताव  का  कय  महत्व है  प्रौढ़  कया  इसे  झा वद यक

 समझा  जायेगा  ?

 म  दय
 :  इस  का  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।

 सिचाई  कौर  बिजली  की  बड़ी  tiara

 BU.  थी  विश्वनाथ  राय  !  क्या  सिचाई  शर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  के  श्रन्तगंत  सिंचाई  att  विद्युत  की  कुछ  बड़ी

 परियोजनाओं  को  प्रगति  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  नहीं  हो  रही  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  के  कया  कारण  हैं  ?

 ate  विद्युत  मंत्री  के  सभा  सचिव  से०
 झ०

 :
 जी  हां  ।

 सामान  के  ताने  में  देर  पुर्जों  के  मिलने  की
 सी  कोयला

 शादी  ta)  प्रा निवार्य  नियोजन  की  वस्तु द्र ों  की  उपलब्धता  का  भूमि  हरिजन  में  कुशल

 तथा  अकुशल  मजदूरों  का  प्रभाव  तौर  वर्तमान  संकट  के  संबंध  में  कुछ  परियोजनाओं  की  योजना

 बनाना  मुख्य  कारण  हैं
 ।

 fa  विश्वनाथ  राय  बिहार  म  कोसी  परियोजना  के  संबंध  में  बार  बार  परिवर्तन  होने

 कीं  दृष्टि  से  समूचे  कायें  के  समाप्त  होने  में  कितने  वर्ष  लगेंगे
 ?

 ate  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्र लगे दान  )  :
 है  कि

 कोसी  परियोजना

 इस  योजना  काल  में  पूरी  हो  जायेगी  कौर  शायद  वे  अगले  मौसम  से  सिचाई  के  लिये  पानी  देने

 लगेंगे

 fat  wo  ato  चतुर्वेदी  :  कितनी  परियोजनाओं  का  कार्य  निश्चित  समयानुसार  नहीं  हो

 रहा  है
 ?

 क
 tat  aataa  :  में  परियोजतायों  की  सख्या 1541  sai  में  असमय  हूं  ।  इन  कारणों  से  विभिन्न

 परियोजनाओं  की  प्रगति
 में  बाधा  राती  परियोजनाओं

 अनेक हैं  |
 ee

 faa  dist  में
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 fart  विश्वनाथ राय  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रख  कर  गण्डक  परियोजना का  बांघ  कार्य

 आरम्भ  नहों  gar  क्या  यह  कार्य  ती  सरी  योजना  को  अ्रवधि  में  पूरा  हो  जायेगा  ?

 16.1 |  श्रलगेशन  :  गायक  परि  जना  में  नियामक  बांध  का  काय  इस  मौसम में  कौर  ate  का

 कार्य  लगने  वर्ष  प्रारम्भ  हो  जायेगा  ग्रोवर  यह  का
 "

 चौथी  योजनाकाल  में  पुरा  होगा  ।

 श्री  पें०  बेंकटासुब्बया  :  कया  यह  सच
 है

 कि  प्राथमिकता यें  fratica
 करने  प्रौढ़

 काफी

 पहिले  क्रयादेश  देने  के  सं  ध  में  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत

 mart  में  ताल  मेल  ast  है  जिसके  का
 रण

 परियोजनायों  की  प्रगति  में
 तथा

 उनका  समयानुसार  पूरा

 होने  में  बाधा  पड़ती है
 ?

 श्री  श्रलगेदान  :  केन्द्रीय  जल  तथा  ्  matt  संबंधित  राज्यों में  परियोजना  af

 कारियों  से  निरन्तर  सम्पर्क  बनाये  रखता  है  र  जब  भी  कोई  कठिनाई  होती  है  वह  म॑  ray  को

 बताई  जाती  है  ?  हम  उन  कठिनाइयों  को  पुरा  करने  तथा  बिगड़े काम  को  क  करने में  सहायता

 देने  का  प्रयत्न करते  है  ।

 sit  गु०  fao  मुसाफिर  :
 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  भाखड़ा  का  काम  शिड्यूल के  मुताबिक

 कम्पलीट  हो  रहा  है  या  नहीं  ?

 कचरी  प्रदान  !  जी  att

 श्री  भागवत  झा  चकी  कया  समय  में  विभिन्न  परिवर्तन करने  कौर  सामान के  उपलब्ध

 न  होने के  कारण  कितने  धन  की  हानि हुई  है  ?

 श्री  श्रलगेशन :  धत  के  रूप में  हानि  बताना  बहुत  का  न  है  ।  जब  भी  कोई  परियोजना

 स्थगित  होती  है  या  समय  से  प्रारम्भ  नहीं  होती  उतनी  हानि  waar  होती  हमारे  सारे  लाभ

 समाप्त  हो  जाते है  श्र  हमें  प्रायोजित  लाभ  नहीं  मिलता

 थी  भक्त  बत  !  माननीय  dat  जी  ने  कभी  यह  बताने  की  कृपा  की  कि  किन  कारणों से

 इन  योजनाकारों  कार्य  संतो  जनक  ढ़ंग से  नहीं  चल  रहा  है  ।  में  यह  जानना  चाहता हं  कि  उन

 कारणों
 को  हटाने के  लिये  क्या  खास  कदम  उठाये  जा  रहे  हें

 ।

 थी  से०  झ ०  मिनिस्ट्री  की  तरफ  से  कुछ  लोगों  को  एप्वायंट  किया  गया
 जिन  में

 fafae  गी  के  कुड  पीनिययर  afar  और  सेंट्रल  वाटर
 एण्ड  पावर

 कमीशन  के  कुछ  लोग

 ताकि
 बे  स्टेटस में  जा  कर  दे  दें  कि  इस  वकत  वहां  पर  मौजूदा  सुरत  कया  कुछ  रिपोर्टें  झा  गई

 जो  कि  मिनिस्ट्री के  जैसे-गौर  कुछ  कौर  रिपोर्टों  की  उम्मीद  जब ये  रिपो

 मुकम्मिल  हो  तब  यह  बताया  जा  सकेगा कि  क्या  सहीਂ  पो जी हान है  ।

 थ्रो  दोनों  भट्टाचार्य  :  कया  आजम  नीं  पर  नई  सिचाई  परियोजना  aren  करने के  लिये

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  कोई  योजना  पेश  की  है  ?

 पथ्रिध्पक्ष  महोदय  :
 हम  यहां  विस्तार  की  इन  बातों पर  बात  नहीं  कर  सकते  ।

 थ्रो  जगदेव  सिंह  सिद्धांत  :
 कया  कृषि  मंत्री  ने  सिचाई  मंत्री  को  यह  बतलाया  है  कि  इन  योजनाश्रों

 के  द्वार  पानी  बिल्कुल  नहीं  मिल  रहा  खेती  बिल्कुल  सूखी  पड़ी  है  शौर  इस  कारण  गेहूं  की  परिवार

 बहुत कम  हो

 wast  में
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 सिचाई  शर  fea  मंत्री  मुहम्मद  प्रभी  तक  किसी  स  ट  से  इस  किस्म

 की  fend
 नहीं  कराई  है  ate  न

 ही
 किसी  मेम्बर  साहब  ने  इस  तरफ  तवज्जुह  दिलाई  है

 ।

 tat  प्रिय  मंत्री  महोदय  के  कथन  से  विदित  होता  है  कि  wigs  तथा

 कुदाल  टेक्निकल  व्यक्तियों की  कमी  के  कारण  ये  कार्य  आरम्भ नहीं  किये  गये  उन्होंने कहा  है

 कि  यह  भी  एक  कारण  जिसके  कारण  शुभारम्भ नहीं  किये  गये  है  ।  यह  बात  ध्यान  में  रख  कर  कि

 सैकड़ों  टेक्नीशियन  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  की  सुची  पर  कर्मचारियों  की  इस  कमी  का  क्या  कारण  है

 आर  क्या  संबंधित काम  fens  दफ्तरों  द्वारा  कर्मचारी  पाने का  प्रयास  किया गया  है  ?

 ची  श्रलगेशन :  यह  ठीक है  कि  काम  दिलाई  दफ्तर  ऐसे  व्यक्ति  देते हू  ।  इसके  होते  हुए

 भी  कुशल  तथा  अरब-कुशल  कर्मचारी  संभव  है  उपलब्ध  न  हों  atk  इसी  कारण  से  कठिनाइयाँ

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सहायक  स्वास्थ्य  केन्द्र
 ।

 (sit  सुबोध
 श्री  स०  wo  सामन्त

 थी  ह  eno  द्विवेदी  :

 कया  स्वास्थ्य  म॑  ग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  पूर्ण  क्षेत्रों में  नये  सहायक  स्वास्थ्य  केद्रों  का  निर्माण
 द  रोक

 (@)  यदि  तो  क्या  वह  काय  केन
 के  निदेश

 से  रोका  गया  है  wera  स्वयं
 राज्यों के

 शर

 समस्त
 राज्यों  गर्भ  तक  ऐसे  कितने  केन्द्रों  का  कार्य

 रोका
 गया  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 द०  स०  राजू  )  :  से  (7)  शायद  माननीय

 सदस्य  का  झ्र भि प्राय  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  से  है  ।  नये  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों
 की

 स्थापना

 aaa के  लिये  केन
 गय  सरकार

 ने  कोई  अनदेश च्थ  जारी  नहीं  किया  है
 ।  फिर  कुछ  राज्यों

 को

 parity  संकट  |. ड  होने  वाली  परिस्थितियों में
 नये  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिये

 धन
 देने

 में

 कठिनाई  महसूस  होती  होती  राज्यों
 से

 स्थिति  सुनिश्चित  की  जा  रही
 है

 कौर

 कारी  सभा  पटल पर  रख  ' जायेंगी  |  केन्द्रीय  सरकार  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परि  द  के  मत  जो  उसने

 श्व  LEER  में  VT  Maa  बैठ  सें  व्यक्त की  य  महत्व  देती  वह  मत  यह  था  कि

 प्रत्येक  सामुदायिक  विकास  खण्ड  में  यथाशीघ्र  पूर्णरूपेण  प्राथमिक  स्वास्थ्य  होना  चाहिये  ।

 खी  gata
 माननीय  उपमंत्री

 ने  कहा है  कि  बहुत  से  राज्यों को
 संकट

 के
 कारण

 केन्द्रो ंके  निर्माण)के  लिये  वित्त-व्यवस्था  करने में  का  नाई
 यदि

 तो
 उनमें

 से
 किसी

 ने
 धन

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रार्थना की  है  ?

 पंडा०  द०  सा०  राजू  :  कुछ  राज्यों
 ने

 सिफारिशों
 के  श्रतुसार  कार्य

 करने  में
 प्र समर्थता  प्रकट

 की  वास्तविक  वर्तमान  स्थिति  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की

 मिल  अंग्रेजी  में
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 रनों के  निर्माण के  लियें  लगभग  Y%,o00  रु०  देती  सामुदायिक  विकास  मंत्रालय  ७,४००

 Oo
 दे  रहा  बाकी  २०,०००  रु०  राज़्य

 सरका
 को  देने  वर्तमान  प्रबन्ध  यही  है  ।

 राष्ट्रीय

 संकट  की  दृष्टि  कुछ  राज्यों
 ने  अरपना  मंझ  देने  में

 प्रसमथंता  प्रकट की
 वे

 अपनी
 उच्चतम  सीमा  कम कर  दें  ।

 पृश्नी  सुबोध  हंसना  :  कया  यह  सच  नहीं  हैं  कि  संकट  के  कारण  राज्य  सरकारों  विशेश
 कर

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार को  निदेश  दिया  गया  है  कि  वे  सहायक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  आ्रावंटित  धन

 वापस ले  लें  ।  प्रौढ़  विद्यमान  अस्पतालों में  बिस्तरों की  संख्या  ब  नने  के  लिय दे  दें  ।

 पु स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  स  सरकार ने  कोई  ea  नहीं  दिये  है  ।  यदि

 राज्य  सरकार  ने  कोई  आदेश दिया  हो  तो  हम  नहीं  जानते  ।  हम  राज्य  सरकारों को  यह  बताने का

 भरसकਂ  प्रयत्न  करते  हें  कि  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  विस्तार  सर्वेक्षण  आवश्यक  है  कौर  यह  काय

 थोजनानसार  होना  चाहिये  ate  उसमें  देर  नहीं  होनी  चाहिये  |

 श्री  स०  do  सामन्त :  क्या  यह  संच  नही ंहै
 कि  सामुदायिक  विकास  कार्यक्रम

 के  अनुसार

 एक  खण्ड में  एक  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  होगा  कौर  दो  संहायक  स्वास्थ्य  केन्द्र  होंगे  ?  यदि

 तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  उन  सब  के  बारे में  राज्य  सरकारों को  सहायता  देगी  ?

 Zo  सा०  राज  :  प्रत्येक  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  के लिये  तीन  Tq-Heg  कौर

 हम  उसके  लिये  उनकी  पहिले से  ही  सहायता कर  रद्  हें  ।

 सा०  शी  एक  स्वास्थ्य केन्द्र  खोलने  पर  न  नतम  कितना  व्यय  होता है  ?

 १डा०  द०  स०  राज  :  इमारत के  निर्माण पर  ८०,०००  Fo  |

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  पहिले  से  निर्धारित संख्या  में  उप  केन्द्रों की  स्थापना  में  कौन

 कौन  राज्य  हिचकिचाहट कर  रहे  है  ?

 पडा०  gate  नायर  :  अनेक  राज्यो ंने  शंका  प्रकट  की  है  कि  कया  वे  इस  कार्यक्रम  में  ढीलਂ

 डाल  सकते  हैं  या  नहीं  क्यों  कि  संकट  काल  है  प्रौढ़  कटौतियां  कर  नदी  गयी  हूं  ।  जैसा कि  मलेरिया

 उन्मूलन  का
 ये  क्रम  पूरा हो  रहा  है

 प्रो
 चेचक  उन्मूलन

 कार्यक्रम  भी  तीसरी  योजना  के  पन्त  तक  पूरा
 हो  इस  कारण  यदि

 हम  कुछ  ऐसे  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  क़द्र  बनात ेहें
 तो  रखरखाव  wa

 का  ध्यान  रखा  जा  सप्ताह  ।  यदि  नहीं  बनाते हैं  वह  बहुत  कठिन  हो  जायेंगी  हम

 राज्य  सरकारों  काय हू  कार्यक्र  न  छोड़ने  अपितु  उसे  जारी  रखने के  लिये  मना  रहे  हें  जैसी  कि

 पहिले  योजना  att

 राजस्थान  नहर  नौपरिवहन

 1* १५८.  डा०  लक्ष्मीेमतल  सिघवी :  क्या  सचाई घौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 कया  सरकार  श्रमी थी  राजस्थान  नहर को  नौपरिवहन  ai
 बनाने

 के  संबंध
 में  योजना

 रोक बता  रही

 यदि  तो  इसको देश  की  किसी  नदी था  नहर से  किसी  रूप  में  जोड़ा  जायेगा  ?

 लि

 मल  iat में  ।
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 pres
 ak  faa  मंत्री के  सभा  सचिव  स०  ..* (५  ्  मामला  कभी

 विचाराधीन है  ।

 इसे  aa  किसी  जलमार्ग से  मिलाने  का
 श्रभी  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 है  १

 पूछा  लक्ष्मी  मल्ल  तिघरा  :  यदि  नहर  को  नौपरिवहन  योग्य  रखा  जाये  तो  कया  सरकार

 ने  माल  ने  की  क्षमता  का  मुल्यांकन किया  हू

 शौर  विद्युत  मंत्री  हाफिज  मुहम्मद  यह  मामला  उस

 विशेष के  हाथ  में  जो  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिये  बनाई  गई  पी  alc  इस  प्रदान  का  अभी  कोई

 विशेष  उत्तार  नहीं  मिला है  ।

 लक्ष्मी  मल्ल  तिघरा  :  में  ने  पूछा था  कि  कया  उसका  विचार  नहर को  नौपरिवहन

 योग्य  बनाने का  है  प्रौढ़
 उप  स्थिति में  कया  उन्होंने  नहर  की  नौपरिवहन  क्षमता

 यदि  उसे

 नौपरिवहन  ग्य  बना  दिया  जाता  श्रीमान  लगाया है  ?

 मुहम्मद  इब्राहम  :  मेरे  कहने  ard  यह  था कि
 उस

 नहर  में  नौपरिवहन का

 wat  आजकल  उस  समिति  के  विचाराधीन है  जिसने  कुड  सिफारिशें  की  हूं  परन्तु
 तक  इस

 meat  का  संबंघ  कभी  तक  समिति ने  इस  बारे  में  कुछ  नहीं कहा  है

 शनी रंगा  :  यह  विचाराधीन  की  किस  अवस्था में  है  ?  कया  केन्द्रीय जल  तथा
 विद्या  aa

 सपर  विचार  कर  रहा  है  या  संचार  संबंधी  व्यक्ति इस  §r ~~  से  इस  पर  विचार  कर रहे  ह  कि  यह

 नहर अन्य  झन क  नहरों के  सैकड़ों मील  लम्बी  राजस्थान  नहर  हारा

 बनाई जा  रही  है  ?  सरकार को  विचार  करने  में  इतना  क्यों  लग  रहा  है  ि अ्रोर वे  कोई

 निर्णय  क्यों  नहीं कर

 हाफिज  मुहम्मद
 द  इब्राहीम  :  इतना  भ्रमित  समय  नहीं  लिया  गया  इस  बारे में  कोई

 शिकायत नहीं  हो  सकतीਂ  ।  यह  बहुत  बड़ा  प्रश्न  है  ौर  इस  का  सुझाव  स्वयं  नहर  के  भविष्य पर  पड़ता

 इस  मामले में  कोई  निश्चय करने  में  हमें  बड़ी  सावधानी से  काम  करना  है  ।  परन्तु इस  के

 संबंध  बहुत  श्रमिक  समय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 at  बैरवा  कोटा  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  राजस्थान  नहर  में  वौकापयें  चलाने  का  कार्य

 किस  विभाग के  झ्रावीन  होगा
 ?

 हाफिज  मुहम्मद  इृब्राहोम  एक  मुस्तकिल  विभाग  है  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  सब  जगह  इस

 के  लिये ।

 कलकत्ता  निकल  बक

 1* १५६  श्री  बिष्णु  कामत  ग  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कलकता  नेशनल  बेक
 )  के  सरकारी  परिसमापक

 ने
 उक्त  बेक

 के

 खातेद/रों को  उनका  धन  वापस  दिलाने में  कया

 प्रगति  की
 है

 मूल  प्रेमी  में
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 (q)  क्या  tr  ग्रम्थवेदन  waar  शिकायतें  pat  है  कि  यह  काम  धीमी  गति से  हो  रहा

 है  ;

 (7)  यदि  तो  सरकार ने  इस  मामले में  करा  कार्यवाही  की
 AK

 परिसमापन  कार्य  पुरा  होने में  तथा  खातेदारों
 को  भुगतान  करने  में

 भोर  कितना

 समय  लगेगा  ?

 मंत्रालय में  उपमंत्री  (  श्री  qo  to  :  न्यायालय  परिसमापक ने

 संभावाय  अ्रविनधिम  की  घारा  २३०  के  अन्तर्गत  श्रौरः  बेक  समवाय  अधिनियम  की  घारा  तक

 के  अन्तत  अधिमान्य  भुगतानों  को
 दे  दिया है  या  पूर्ण  व्यवस्था

 कर  उसने  सभी  सामान्य

 खातेदारों  के  लिये  प्रत्येक  १०  प्रतिशत  के  तीन  लाभांश  भी  देने  कीਂ  व्यवस्था  की  है  ।

 arc  कोई  गम्भीर  शिकायत  नहीं  मिली  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार ने  अपनी

 आर  से  ष  की  अचल  सम्पति  के  उत्सर्जन  में  सहायता  दो  है  ताकि  खातेदारों  को  श्र  भुगतान

 gt  परिसमापन  का  का  भी  थिएटर  हो  ;

 श्रमी  नहीं  बताया  जा  सकता  कि  परिसमापन  कार्यवाही  कब  समाप्त  होगी  ।  परन्तु

 परिसमापन  कांयं को  यवादी घ्  समाप्त  करने का  भरसक  प्रयास  किया  जायेंगी  |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  शावक  कार्यवाही  निश्चित  समय  उच्च  न्यायालय  के  पये  क्षणाघीग

 की  जाती  है  ।  ध्रौर  sea  न्यायालयों  तथा  उन  की  कार्यवाही  संबंधी  मामलों  में  हस्तक्षेप  वांछनीय

 नहीं  क  ॥  सरकार  ने  कम  से  कम  उच्च  न्यायालय  को  विनम्र  संकेत  देने  की  संभावना  शर

 ग्रा वश्य कता का  विचार  किया  है  कि  जहां  तक  हो  सके  मामले  का  जल्दी  निपटारा  fen  जाये ?

 महोदय
 :

 उन्हें  इस  प्रकार सलाह  नहीं  देनी  चाहिये  |  माननीय  सदस्य  को  यह  नहीं

 कहना  चाहिये
 कि

 उच्च  न्यायालय को  कुछ  संकेत दिया  जाये  ।

 मंत्री  मोरारजी  :  az  संभव  नहीं है  ak  उच्च  न्यायालय  को  कोई

 संकेत  देना  सरकार  के  उचित  नहीं  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :  सितंबर में  लगभग  महीने  एक  प्रश्न

 उत्तर
 देते  हुए

 माननीय  मंत्री
 ने  कहा  था  कि  at  भुगतान  भ  वैश्य  की  वसूली  पर  निसार  होगा  रोक  आस्तियों  की

 वसूली  सं  बंधी  मुकदमे पर  बड़ा  समय  लगता  है  ।  are  भी  वही  स्थिति  है  ।  बा  माननीय  मंत्री  सभा

 को  विश्वास  दिलायें  कि  यदि  इसमें  समय  लगता  क  भुगतान  लेने  वाले  व्यक्ति  इस  प्रक्रिया  के

 ड्डोते  होते  समाप्त  नहीं  हो  जायेंग े।

 fat  मोरारजी  क) | इ साई ः  यदि  ऐसा  होता  होते  में  बा  कर  सकता हूं
 ?

 थी  हरि  विष्णु  कामत :  यह  विचित्र  बात है  ।  कया  सरकार  विवश है  ?

 fal  मोरारजी  बेसाई
 :

 जब  यह  समापक के  हाथों  में  हो  जो  उच्च  न्यायालय  के  aes  होता

 सरकार  कुछ  नहीं  कर  सकती  ?

 Taw os  प्रंग्रेजी  में  ।
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 विदारक  परियोजना

 do  fe

 श्री  प्र०  न  गोपालन

 1*१६०,  4
 श्री  बासप्पा :

 Lat
 चली पृ  बेंकटासुब्बया 1

 कपा  सिचाई  ale
 विद्युत

 मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  बिजली  की  कमी  के  कारण  बिजलीਂ  परियोजनाओं की  काम  की  गति ब  लने

 के  लिये  सरकार ने  क्या  विशेष  कदम  उठाये  हें  ;

 क्या  इन  कार्यवाहियों  के  परिणामस्वरूप  इनमें  से  किसीਂ  परि  जना  के  कार्यक्रम  से  पहले

 ही  पूरी  हो  जाने  की  aren  है  ;

 यदि  ग  ऐसी  परियोजनाएं  कौन-कौन  सी  हें  ;  धौर

 (7)  कया  अतिरिकत  व्यय  किया  जायेगा  ?

 1  सिचाई  धौर  वियत  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री
 (sft

 से  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।

 विवरण

 (=)  राज्य  राज्य  बिजली  बोर्ड  we  अन्य  संबंद्ध  परियोजना  भ्र घि का  रियों
 से  प्रार्थना

 की  गई है  तथा  की जा  रही  है  कि  जहां  संभव  हो  वे  धन  सामान  कौर
 विधिक  क्यारियों

 के  साधनों  को  दूसरे  स्थान  पर  लगा'कर  तथा  अधिक  कायें  मारिया  लगा  कर  परियोजना ग्र ों  के  काम

 की
 गति  को  तेज

 केन्द्रीय  सरकार में  शीघ्र  ही  विदेशी  मुद्रा
 तथा

 सामान  देने  में
 सहायता

 करने का  निश्चय  कर  लिया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  के  दल  परियोजनाओं को  कार्यान्वित

 की
 प्रगति  के  मार्ग  में  भराने  वाली

 कठिना  यों का  विस्तारपूर्वक भ्रध्ययन  करने  के  लिये
 राज्यों

 का

 दौरा कर  रहे  हे  ।

 (@)  ot  हो

 (7)  तानिवेली  थर्मल  बिजली घर  (२)  पथराव  थमते  (2).  सिधौली

 )
 थल  (४)

 fam
 {ae  नी  '  (५)  चन्द्रपुर  थर्मल  बिजली  घर

 aro  निगम  )  ate  (&)  दुर्गापुर  थनों  बिजली घर  घाटी
 ।.  इंस  के  म्रतिरिकत

 केन्द्रीय  जल  तथा  चि  अयोग  ने  तीसरी  योजना  की  कुछ  परियोजनाओं  की  कार्यात्विति  को  तेज

 करने  की  सिफारिश  की  जिसके  फलस्वरूप  मूल  प्रत्याशियों
 से पहले  बिजली  के  लाभ  प्राप्त  करना

 संभव  होगा  ;  आयोग  ने  चौथी  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  में  लाभ  प्राप्त  करने  योग्य  होने  के  लिये

 तीसरी  योजना  में  चौथी  योजना  योजनाओं  पर  पहले  ;  काय  वाही  करने  की  सिफारिश

 की

 (@)  शअ्रर्यायी  श्रचुमानों  के  अनुसार  तीसरी  झर  चौथी  योजनाओं  की  परियोजनाओं  की

 कार्यान्वित
 कौ  तेज  करते  पर

 लगभग
 १६०  करोड़  रुपये

 का  अधिक  व्यय  होगा  ।
 कि

 मिल  ७, चंगेजी  में
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 fet  स०  मो०  erat  :  जो
 कुछ  विवरण  में  कहा  गया  है  उसे  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  यह

 सर्दी  है  ea  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  के  कारण  कुछ  परियोजनाओं  को  क्षति  होगी  are  यदि  हां  तो

 सरकार  ने  तीसरीਂ  योजना  में  विदेशी  मुद्रा  का  संभरण  करने
 हेतु

 कया  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  ि उ ध्रलगदशन  इस  समय  तीसरी  योजना  की  उन  योजनाकारों  के  लिये  बिदेशी  मुद्रा  की

 कोई  चिन्ता  जो  आरम्भ  की  जा  चुकी  संभवत  :  माननीय  सदस्य  चौथी  योजना  के  संबंध

 में  इस  कठिनाई  का  उल्लेख  कर  र  हैं  ।  हम  चौथी  जना  के  संबंध  म  अभी  से  अग्रिम  कार्यवाही  करने

 का  विचार  करते  हूं  सकी  चौथी  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  में  tate  करने  को  क्षमता
 चात

 की  जा

 सके  |

 श्री  स०  मो०  प्रत्याशा ,  क्या  है  प्रो  जे  तिथि  से  पहले  कते  पूरा

 तथा  तिथि  कौनसी है  ?

 श्री  बिजली  परयोजनागरों  में  कई  वर्ष  लग ेहें  ।  यदि  वे  एफ  दो  तीन

 महीने  पहले  भी  चालू  हो  जाएं  तो  उतना  ही  हमें  लाभ  सरिता  हमने  र्ज्प  सरका  हे  एवं  परियोजना

 अधिकारियों  से  कहा  है  कि  वे  इन  को  यथाशीघ्र  चाज  करने  का  प्रयत्न  करे  ।

 शशि  में  वेंकटासुब्बया  :
 विवरण

 में  अधिक  व्यय  १६०  करोड़  रुपये  बताया गया  है  ।  क्या  इस

 राशि  के  अनुपात  में  फल  प्राप्त  होगा  ?

 श्री  श्रलगेशन  :  हमने  तीसरी  तथा  चौथी  योजनाओं  के  सन्दर्भ  में  कारवाई  करने  के  लिये

 योजनायें पेश  की
 ।

 हम  ने  लागत का  अनुमान  लगाया  है  ।

 पति  दिवनंजप्पा  :  बिजली  को  कमी  को  तुरन्त  दूर  करने  के  लिये  कितने  समेकित  संयंत्र

 चालू किये  गये  हैं  ?

 त्री  भल गे शन  :  पूर्वे  सुचना  चाहिये  |

 श्री  वा०  ना०  चतुर्वेदी  :  कितनी  बिजली  परियोजनाओं  भ्र तु रुचो  से  बद्ध  हैं  त्र  बया  कुछ

 थरियोजनात्ों
 को  तेज  करने  पर  १६०  करोड़

 रुपये  ad  करने  से  पाछ  wi  परियोजनाओं  को

 हानि  नहीं  होगी  ?

 fat  नही ं।

 श्री  घ०  चे  गुह  :  अराज  तक  कितना  लक्ष्य  पुरा  होने  में  कमी  रही  है  प्रौढ़  iad  योजना

 को  समाप्ति  तक  लक्ष्य  पूति  की  क्या  तराशा है  ?

 fat  श्रलगेशन  :  तो सरो  योजना  के  पन्त  तक  waok  मैगावाट  बिजली  पैदा  करने  की

 क्षमता
 लगाने  का  विचार  है  ।

 गुना  क्‌०  ला०  राव  :  सरकार  ने  रोके  जा  सकने  वाले  विलम्ब  के  कारणों का  पता  लगाया

 है  परोक्ष  किस  कार्य  से  इसे  रोका  जा  सकता  है  तथा  सलाहकारों  वेਂ  साथ  फैसला  व  रने  एवं  द  घ  ही
 =?
 |  अ मशीनरी  के  लिये  पं  विदेशों  का  फैसला

 करने
 लिये  समय  घटाने  के  लिये  ae  धारें  दाई  क

 पुल  wat  में
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 श्र  श्रलगेशन  :  अल्
 weer  Osc  में  हमने  परियोजनाओं  की  कार्यसमिति  में  होने  वाले  दिल

 के  कारण  बताये  हैं  ।

 श्री  वह  सिचाई  के  सम्बन्ध  में  था  ।

 1. !|  ध्रलगेशन  :  बिजली  श्र  सिचाई  दोनों  के  सम्बन्ध  में  ।  उनको  आवश्यक  विदेशी

 aaa  लाइसेंस  झादि  मिल  रहे  ये  सब  प्र  क्रियायें  सुधारी  गई  हैं  हज़ार  मंत्रालय  तथा  केन्द्र  य

 जल
 एवं  विद्युत  ara  में  हमा रे  एक  विशेष  इकाई  हैं  जो  इन  च॑  जों  को  तेज  करने  क  कार  ध्यान

 दे  रही  हैं  ।  यह  विलम्ब  घटाने  का  एक  तरीका  है  ।  जहां  तक  श्राडंर  देने  शादी  वा  सूप  बन्ध

 उसकी  निगरान  विविध  परियोजना  शभ्रधिका  रियों  द्वारा  की  जा  है  wit  हम  उनकी  सहायता

 करते हैं  ।

 श्री  बड़े  :  पेजों  १६०  करोड़  रुपये
 खर  होने  वाले हैं  वे  नई  प्राजेश  t-

 खर्च  होने  वाले

 हैं  या  चम्बल  योजना  जो  अर्भ  चल  रहਂ  है  कौर  जिसमें  एक  लाख  रुपया  रोज़ाना  नुक़सान  हो  रहा  है

 क्योंकि  केबल
 या  वायर  नहीं  मिले  उन  tal  ata  पर  भी  ag  होने  वाले

 मेरा  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  जो  इन कम् पलट  प्रोजेक्ट्स  उन  पर  भी  खर्च  होने  वाले  हैं
 ?

 श्री  भ्लगेशन :  मैं  प्रश्न  नहीं  समझा  |

 थ्री  बड़े  :  यह  जो  १६०  करोड़  रुपया  खच  होने  वाला  है  वह  नई  प्राजेवट्स  पर  खर्च  होने

 बाला  है  या  जो  इन कम्प लोट  प्रोजेक्ट्स  उनपर  भी  खां  होने  वाला  है  ।  चम्बल  प्राजैक्ट

 एक  प्राजैक्ट  है  जो  कभी  पूर  नहीं  हुई  है  कौर  वहां  पर  एक  लाख  रुपया  रोज़  का  नुकसान

 हो  रहा  है  क्योंकि  केबिन  att  बायें  नहीं  मिलती  हैं  ।

 tweet  महोदय  :  परियोजना  को  हानि  हो  रही  है  att  इसे  प्रति  दिन  ११  लाख

 क्या  उत  परियोजनाओं  को रुपये  हानि हो  रह  है  कौर इसे  पूरा  नहीं  क्या  जा  wr

 पूरा  करने  के  लिये  उस  पहलू  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  जो  प्रगति  पर  है  कौर  नवीन

 परियोजनाओं को  प्रारम्भ  करने  के  बजाए  उनको  पुरा  नहीं  किया  गया  है  |

 श्री  भ्रलगेशन  :
 चम्बल  परियोजना  पुरी  की  जा  चुक  है  ।  केवल एक  इकाई  चालू  करनी  है  ।

 वहू  भी  शा
 घ्  ही  चालू को  जाएंगे  |

 fat  बड़े  :  सरकार  को  तारों  को  कमो  के  कारण  १  लाख  रुपये  प्रति  दिन  की  हानि हो  रही

 क्या  सरकार  इस  चम्बल  परियोजना पर  इस  १६०  करोड़  रुपये  से  खर्चे  करेगी  या  अन्य

 नागों  पर  जो  पूरा  नहीं  हुई  हैं  ?

 थो  श्रलगेशन  :  कया  यह  सह*  नहीं  कि  परियोजना  को  संप्रेषण  लाइन  की  कमी  के  कारण

 प्रति  दिन  एक  लाख  रुपये  को  हानि  होत  है  ।  मध्य  प्रदेश  तथा  राजस्थान  दोनों  में  जितनी  बिजली

 पैदा  होती  है  उसका  उपयोग  किया
 जा

 रहा  है

 कूत  मं  जो  में
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 राष्ट्र  रक्षा  कोष

 +

 fot  प्रकाशा  वीर  शास्त्री  :

 जगदेव  सिह  सिद्धान्त :

 डा०  लक्ष्मीोमलल  सिंघवी  :

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी

 श्री  म०  ato  त्रिवेदी

 श्रीमती  साबित्री  निगम :

 श्री  Yo  च०  सामन्त

 श्री  श्रीनारायण  दास

 श्री  विनती  मीर  ॥

 श्री |  गुलदान
 द

 १६१
 श्री  भक्त  ददा तक

 भागवत  कहा  :

 श्री  रा०  स०  तिवारी
 :

 qt  हेम  राज

 श्री  विद्याचरण  शु

 श्री
 ||  बृजराज  सिह

 श्री  गोकर्ण  प्रमाद

 श्री  यशपाल  सिह

 श्री  रघुनाथ  fag

 श्री  मुहम्मद  इलियास 1

 श्री  बैरवा  कोटा

 श्री  मंडी

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रोय  रक्षा  को  में  wa  तक  कुल  कितना  घन  तथा  सोना  चुका है  ;

 क्या  इस  रक्षा
 कोष

 में  परोक्ष  दबाव  डाल  कर  धन  एकत्रित  करने  की  सूचनायें  सरक।र

 को  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्देश  जारी  किये गये  हैं  ;  कौर

 (7)  इस  रक्षा  कोश  का  राज्यों  में  अभी  कितना  धन  बकाया  है  बया  इसकी  भी  कोई  जा  न

 प्राप्त को  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री  To  रा०  :  २३  ERR  तक  SAOIAS २८

 करोड़  रुपया  कौर  PY, G9, RE  ग्राम  सोना  इकट्ठा  हो  चुका  था  |

 ate  श्राम  तौर  पर  लोगों  ने  रक्षा  कोष  में  अपनी  इच्छा  से  कौर  किसी  दबा

 के  बिना  धत  दिया है  ।  इसके  विपरीत  कुछ  मामलों  में  शिकायतें  हैं  प्रौढ़  उनके  बारे  में  सम्बद्ध

 राज्य  सरकारों  को  सुचना  दे  दी  गई  है  ।  राज्य  सरकारों  के  माग  दर्श न  के  लिए  उचित  इ्दियते  भी

 जारी  कर दी  गयी  हैं  ।
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 (4)  इसके  लिए  जो  रोका  निर्धारित  किया  गया  उसके  अनुसार  किसी  में
 इकट्ठा

 किया  गया  धन  हर  रोज  के  आखिर  कोष के  शाखा  खाते  के  जो  राज्य  के  सदर  मुकाम  में

 होता  है  केन्द्र
 य

 खाते  में  जमा  करने  के  लिए  भेजना  पड़ता  है  ।
 राज्यों  को  धन  इ  उठा  करने के  खच

 आर  भ्रमण  प्राकृतिक  झा वद यकताओं  के  लिए  थोड़ी  सी  रकमें  रखने  की  इजाजत  है  ।

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री
 :  जनता  ने  सुरक्षा  कोष  में

 जो
 घन  दिया  है  उसका  उद्देश्य  जवानों

 को  afar  से  शरीक  सुविधायें  देना  शर  अआआधुनिकतम  हथियारों  को  मंगा  कर  जवानों

 को
 उन  से  लैस  करना

 था  ।
 क्या  मैं  जान  उकता हूं  कि  इन  दोनों  कार्यों  को  पूरा

 करने  के  लिये  वित्त  मंत्री  कितना  कितना  पेसा  दिया  है  त्र  उस  का  प्रकार

 war

 श्री  ब०  रा०  कभी
 उस  के  बारे  में  कोई  बात  तय  नहीं  हुई  ।  अभी  उस

 से  कोई  खास  रुपया  खर्च  भी  नहीं  gar  gl  थोड़ा  बहुत  रुपया  राज्य  सरकारों  के  पास

 वह  रुपया
 जो

 हमारे  सिपाही  मारे गये  हें  उन  के
 परिवारों

 के  लिये  या  जो  श्राम  सिपाही दूँ

 उन  के  परिवारों  की  भलाई  की  मद  में  खर्च  के  लिये  दिया  गया  है  ।

 थ्री  प्रकाश वीर  शास्त्री
 :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  जब  से  यह  स्वर्ण  अधिनियम लागू

 किया  गया है  उस  से  पहले  राष्ट्रीय सुरक्षा  कोष  में  सोना  art  का  जितना  श्रनृपात था  ag  उस

 अधिनियम  के  लाग  होने  के  पश्चात  कुछ  कम  हो  गया हे
 ?  यदि  तो  पहले  va  का  प्रतिशत

 क्या  था  श्र  wa  किस  प्रतिशत  से  सोना  ar  रहा  है
 ?

 शप  रा०  भगत  इस  ग्र धि नियम से  सोते  के  प्रतिशत  का  कोई  सम्बन्ध  नही ंहै  ।  श्राम  तौर

 से  जो  उत्साह च्े  में  होता  है  वह  बहुत  दिनों  तक  कायम  नहीं  रहता  वह  धीरे धीरे  कम
 नी

 होता है  ।  लेकिन  सोना  शभ्रधिनियम  जारी  होने  के  पश्चात  भी  गोल्ड  arse  बहुत

 सोना  इकट्टा  हुआ

 शती  प्रकाश वीर  कास्त्रो  :  मेरा  प्रश्न यह  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप का  प्रशन  तो  बहुत साफ  हे  लेकिन  मंत्री  महोदय  कहते  हूं  कि  इस

 का  जवाब  देना कि  गोल्ड  रूल्स  बनने  का  उस  पर  कितना  शुभ्रा  सोना  जाना  कितना

 कम  हो  बहुत  मुश्किल  है  ।

 श्री  प्रकादाबीर  शास्त्री  :  इतना  तो  बतलाया  जा  सकता  है  कि  इस  अधिनियम  के  लाग ूहोने

 से  पहले  जो  सोना  ar  रहा  था  उस  का  प्रतिशत  इतना  था  और  इस  अघिनियम  के  लागू  होने  के

 wa  जो  सोना  कराया  उस  का  प्रतिशत  इतना है  ।  यदि  इतना
 et

 बतला  दिया  जाय

 तो  ठीक

 अध्यक्ष  महोदय  :  at  इस  चीज  को  इस  से  सम्बद्ध  करते  हं  कि  उस  की

 से  कमी  हुई  है  तो  मंत्री  महोदय  इस  को  नहीं  मानते  |

 taro  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  क्यां  अप्रत्यक्ष  दबाव  के  नीचे  धन  जमा  करने  के  किसी

 मामले  की  जांच  की  गई  थी  र  यदि  यहां  तो  क्या  वह  जांच  पूरी  हो  चुकी  है
 ?

 उसका  क्या  परिणाम

 अंग्रेजी  में
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 श्री  बेठ  to  हमें  कुछ  रिपोर्टे  मिलीं ।  यहां  से  हम ने  उन

 मामलों  की  सुचना  राज्य  सरकारों  को  दे  जिन्होंने  उचित  कारवाई  की

 श्री  जगदेव  fag  सिद्धान्त  :  सुरक्षा  कोष में  जो  धन  है  वह  मुख्य रूप  से

  ्z जवानों  के  लिये  ate  हथियारों  के  लियें  ।  मंत्री  महोदय  कृपा  कर  के  यह  बतायें

 कि  उस  में  से  हथियारों  के  लिये  कितना  धन  ज  fear  गया  है  ?'

 श्रेय  महोदय
 :  वहू  कहते हूँ  कि  wat  as  नहीं  किया  गया  है  ।

 fat  स०  सो०  बनों  :  क्यो  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  निधि  के  लिये  अधिकतर

 घन  कम  वाले  लोगों  की  प्रोर  से  राया  है  कौर  यदि  तो  सरकार  को  बड़े  व्यापार  गृहों

 को  अधिक  उदारता  से  ड  देने  के  लिये  बाध्य  करने  के  लिये  क्या  कार्रवाई की  है  ?

 महोदय  :  एक  ग्रोवर  अनिवार्यता  या  विरोध  किया  ला  रहा  है  कौर  दूसरी  भोर

 इस  को  लागू  करने  के  लिये  कहा  जा  रहा  है  ।

 जिस  मो०  बीजों  :  बड़े  व्यापारियों  को  अधिक  देने  रक्षा  निधि  में  देने  के  लिये  प्रेरित

 करने  के  लिये  क्या  सक्रिय  कारवाई  सरकार  द्वारा  की  गई  है  ?

 मंत्री  मोरारजी  :  अंशदान  का  प्रमुख  भाग  कस  राय  वर्ग  से  बल्कि

 घनी  लोगों  से  प्राप्त  gar  किन्तु  निधन  दानियों  की  संख्या  बहुत  afer  रही  है॥

 कितना धन  पाया  ?

 ्रो
 बैरवा  कोटा

 रेडियो
 भवन

 में  वैजयंतीमाला का  जो  नृत्य  नाटय  हुआ  था
 उस  में

 mead  महोदय  :  यह  डिटेल  की  बात है  ।

 श्री  यशपाल  fag:  क्या  यह  सच  है  कि  डी०  तहसीलदारों एस०  डी०

 को  हिदायतें  दी  जा  रही  हैं  कि  गांवों  को  बाकायदा  बेबाक  किया  जैसे  कि  कर्जे  से  बेकारी

 होती है  श्र  क्या  यह  भी  सच  है  कि  प्र० ८६  पी०  में  यह  रूल  बना  दिया  गया  है  कि  किसानों  से

 उन
 की  लगान  का  २५  फी  सदी  नैशनल  डिफेन्स  फंड  में  वसूल  किया  लाय  और  सिल मालिकों  को

 उन  की  इच्छा  पर  छोड़  दिया  गया  है  कि  वह  दें  या  न  थोड़ा दें  या  ज्यादा  दें
 ?

 att  मोरारजी  देसाई  :  सपा  नहीं  है  कि  दावा  डाला  जाता  है  ।  बार  बार  हम  ने  कहा  है

 कि  दबाव  नहीं  होना  चाहिये  ।  हर  एक  को  लिखा  गया  है  इस  तरह  से

 श्री  anna  fag:  क्यो  कोई  इस  तरह  का  रूल  बनाया गया  है  ?

 श्री  मोरारजी  ि  कोई रूल  मुझे  मालूम  नहीं  हैं  ।

 श्री  रामेइवरानन्द  :  जिस  तरह  &  मेरे  मित्र  ने  क्या  ऐसी  बात  नदीं  है  कि

 हर  जिले  |  @  @  @

 meat  महोदय  :  जो  चीज  मिनिस्टर  साहब  को  मालूम  नदीं है  और  स्वामी जी  को

 मालम  है  उस  को  यहां  बतलाते  की  जरूरत  नहीं  है  ।  इस  वक्त  माननीय  सदस्य  वर्दी  पूछें  जो

 कि  मिनिस्टर  साहब  को  मालूम  है  ।

 ait  मे ं।
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 श्री  रामेशवरानःद :  मैं
 तो  वही  जानना  चाहता  था  लेकिन  श्राप  ने  मुझे  बोलने  का  मौका

 हीं  नहीं  दिया ।  मैं  चाहता  हूं  कि  कया  सरकार को  इस  बात  का  ज्ञान  है  कि  पंजाब  में

 इसी  जिले  थें  १  रु०  किसी  में  २  रु०  कीला  शौर  किसी  में  ३  रु०  कीला  इस  मद  में  लगा

 दिया  गया  ?

 थो  मोरारजी  मुझे  मालूम  नहीं  हे  कि  इस  तरह  से  कहीं  लगाया गया  है  ।

 पी  में  बेंकटासुव्बया  :  क्या  यह  सच  है  कि  निजाम  हू  दरा बाद  ने  यह  तके  दिया  है  कि

 चह  इतना  निन  है  कि  राष्ट्रीय  रक्षा  निधि  में  योग  नहीं  दे  सकता  कौर  यदि  तो  क्या  सरकार

 को  ऐसा  पत्र  प्राप्त  हुआ  है
 ?

 fat  areal  qa  ऐसे  किसी  पत्र  का  पता  नहीं  ।  )

 थ्री  qo  fao  सवाल  के  पार्ट  के  बारे  में  जो  माननीय  मंत्री  महोदय  ते

 बतलाया  कि  टोटल  ford  कया  उस  सम्बन्ध  में  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  स्टेट वाइज़

 ford  क्या  कितना  सोना  कराया  &  ate  कितना  रुपया  कराया  है
 ?

 भ्रव्यक्ष  महोदय  :  उस  को  बतलाने  को  जरूरत  नहीं है  ।

 थ्रो  विनती  मित्र
 :

 कया  यह  सदी  है  कि  कुछ  ऐसे  लोग  है  जो  कहते  ह  कि  इमर्जन्सी  खत्म

 हो  गई  हू  पोर  wa  पा  देने  को  बह्र  नहीं  है
 ?  यदि  ऐसा  हँ  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 कर  रही  है  ?

 थो  मोरारजी  देसाई  :  इस  के  लिये  हम  किसी  के  ऊपर  कार्रवाई  तो  नहीं  कर  रहे  हू  लेकिन

 कटना  गलत  है  कि  इमर्जन्सी  खत्म  हो  गई  है  ।

 थी  श०  fao  मेरे  सवाल  का  जवाब  नहीं  मिला
 ।

 wera  मैं  ने  उस  की  इजाजत  नहीं  दी  थी  कि  स्टेट्स  के  अलग  अलग  fora

 दिये  जायें  waite  सदस्य  के  कहने  का  मतलब  यह  था  कि  पंजाब  ने  ज्यादा  दिया  हूँ
 ।

 महोदय
 :

 वह  कहना  चाहते  हें  कि  पंजाब  ने  सब  से  ग्रसित  योगदान  दिया  हू  ।

 को गु०  fro  जी  मेरा  यह  मतलब  नहीं  था
 ।
 मैं  तो  यह  जानना  चाहता

 था

 फि  किस  स्टेट  से  बहुत  कम  प्राया  हू
 ?

 प  भो  भागवत  झा  ae  ऐसे धन  के  लिये  लगातार  धन  देने  वाली  जनता  का

 करने  वाले  बड़े  व्यापक लगाए  रहे  क्या  जांच  के  गच  यह  सिद्ध  हुमा

 कि  इस  काम  के  लिये  दबाव  डाला  गया

 ओ  मोरारजी  देसी  :  जनता  का  लगातार  अपमान  करने  का  प्रश्न  त ह 4 े  है  ।  कुछ  अध्यारोप

 ama
 गये  है

 ।
 कोई  भो  यह  नहीं  कहता

 कि  समूची  राशि  दबाव  से
 जमा  हो  गई  किन्तु  हो

 सकता  है  frit  ने  ऐसा  war  हो  ।
 मैं

 इस  को
 इन्कार  नहीं  करता

 ।  हो  सकता
 है  कुछ  दबाव

 कड़ी  रहा  हो
 |
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 प  गोमती  सावित्री  निगम  :  माननीय  मंत्री  ने  है  कि  राज्यों  को  कुछ  घन  के

 लिये  कहा  गया  है  ।  राज्यो ंने  कम  व्यय  के  लिये  कितनी  राशि  रखी

 श्री  मोरारजी  कोई  प्रतिशतता  निश्चित  नहीं  ।  एक  लख  रुपया  भ्र प्रदाय  राद  में

 रखा  है  सकी  यद  कोई  व्यय  हो  तो  वह  उस  में  से  पूरा  किय  लेखा

 यहां  मंज  दिया  जाता  है  ।  वे  अपनी  मन  मरजी  से  जेसे  चाहें  ०  नह्दीं कर सबते कर  सबते  ।

 विज्ञापन  आदि  कुड  कार्यों  के  लिये  भ्रपेक्षित  होता  इसकी  सवारी  शादी  के  लिखें

 बड़े  पैनाने  पर  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  प्रदान  के  भाग  के  उत्तर  के  संबंघ  सरकार  का  ध्याता

 झा तु क्त  हैदर/बाद  जारी  परिपत्र  की  कौर  जिसमें  वहा  है  करि

 सब  weal  जिन्होंने  इस  विधि  में  धन  नहीं  दिया  तुरन्त  एक  दिन  का  वेतन  देगा

 चाहिये  ——wfea  शब्द  पर  ध्यान  दीजिए  श्र  जिन्होंने  एक  दिन  के  वेदन  से  बम  धज

 दह  है--तुरबत  बाकी  wea  दे  देनी  चाहिये  ।  इस  परिपत्र  को  देखते  हुए  बया  रंक
 र  फ़िर

 भी  यह  सिद्ध  करती  है  कि  इस  वधि  के  लिये  धन  जमा  करने  के  लिये  अनुचित  दबाव  नहीं  ड्रिल

 जा  रह

 महोदय  :  उन्होंने  यहां  ve  कहा  ।  कल  प्रवान  मंत्री  ने  भी  यदि  उत्तर  दिया  था  कि

 उन  को
 कु  ड  मामलों  की  सुचना  मिली  है भ्र ौर  वे  जांच  करके  भ्रावदयक  हिदायत  जारी  करेगे  |

 fait  हरि  बिष्णु  यदि  उन  को  इस  के  बारे  में  पता  है  क्या:कार्रंवाई  की  गई  है

 fat  मोरारजी  बत  इस  परिपत्र  का  पता  नहीं  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :  यदि

 श्राप  चाहते  हैं  तो  मैं  सभा  पटल  पर  रख  सकता  हुं  ।

 चो  इकबाल  fag  :  जब  यह  घन  सं  प्रभु  किया  जा  रहा  था  कुड  क्षे  जिन्होंने  इस  विधि

 में कुड  शि  गी  कहा  कि  यह  प्रतिरक्षा के  लिये  विमान  कौर  अन्य  सामान  खरीदने  के  लिये  है  ॥

 क्या  सरकार  इन  दानियों  की  इच्छाओं  का  ध्यान  रखेंगी  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  जी  हां  ।

 इन्  जोत  लाल  मलहोत्रा  :  क्या  माननीय  मंत्री  यह  बता  सकते है  कि  क्या  भारत के

 सभी  भट  coral  महाराजाओं  ने  इस  TatT  में  धन  दिया

 चरो  मोरारजी  देसाई :  मैं  समझता हुं  कि  उन्होंने  दिया  है  प्रतिरक्षा  9X  प्रतिशत  से  अविक

 ने  अपनी  निजी  थैलियों  में  से  दत  ताकत  दिया  है  ।

 श्री  wo  go  जाते  मैं  ने  सुना  था  कि  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  धनी  लोगों  ने  निधन  लोगों
 को  अपेक्षा  अधिक  बत  दिया  ।  क्या  उन  के  पास  इस  के  समर्थन  में  कोई  give  है  प्रौर  क्या

 वह  अरब  बाद  में
 _

 बताएंगे  ?

 श्री  सोराबजी  देसाई  :  मेरे  पास  इस  प्रकार  के  आंकड़े  ।  मैं  ने  इस  मामल  पर  भ्र पनी

 साधारण  बुद्धि  से  काम  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  करते हैं  ।  मैंने  मांकड़ देख  जिससें

 मैं  कहू  सकता  हूं  कि  ५०  या  ४७  करोड़  पों में  जो  जाती  ५  Q)
 उप 2  अ्रजिक  न  घनी  लोगों

 दारा  दिया  गया  है  ।
 मैं

 ने  यह  नहीं  कहा  उत  की  विजय  अधिक  थी  ।
 aoe

 मूत  अंग्रजी  में  ।
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 mre  सिले  जल-विद्युत  परियोजना

 Cott  य्हापाल  सिंह

 १९९८,
 थी  बिशन चन्द्र  सेठ ॥

 क्या
 सिचाई  ate  विद्युत  मंत्रो  ac  fate  जल-विद्या  परियोजना  के संबंध  में  २४  जनवरी

 १९६३  के  तारांकित  श्रवन  संख्या  ४६६  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  सरकार  ने  इस  बीच  मशीनों  तथा  इस्पात  के  संभरण  शादी  से  संबंघित

 रोगों  पर  विचार  कर  लिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  at  गई  है
 ?

 1  सिचाई  घौर  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  श्र  (a)

 हां  ।  पन  caval  के  लिये  इस्पात  के  संभरण  के  अति  wae  सैलेरी  परियोजना  कीਂ  कार्यान्वित

 में  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।  उस  कायें  के  लिये  इस्पात  संभरण  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 थी  यदा पाल
 fags  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  योजना  पर  कुल  कितना  खच  सरकार को

 करना  पड़ेगा ?

 श्री  श्रलगेदान  ॥  कुल  लागत  का  अनुमान  Gey  लाख  रुपये है  ।

 att  यशपाल  fags  क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  यह  रुपया  बचाया  जा  सकता  है

 हमारे  विद्युत  मंत्री  जी  रेलवे  से  यह  कह  दें  कि  से  ट्रेन  न  चलाई  जांच  ? STU  इस  पया

 बचाया  जा  सकता  है  ग्रोवर  जो  बचेगी  वहू  इंडस्ट्रियल  और  एप्रीकलचरल  परिजन  में  काम

 भा  सकती है  ।

 ग्रव्यक्ष  महोदय  s  यह  कार्रवाई  का  सुल्तान है
 ।

 दिल्‍ली  में  बिजली  संकट

 |  aaa  दर्शन :
 *2a2.

 ta  भागवत
 झा  आजाद

 :

 क्या  सिचाई
 कौर  विद्युत  मंत्री  २४  १९६३  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ४७३  के  उत्तर

 के  att  में  यह  बत ने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्‍ली  में  बिजली  के  संकट  संबंधी  कुमार  समिति

 तवा  sia  cafe  की  शीशों  पर  जो  rota  किये  गये  उन्हें  कार्यान्वित करन  में  चार  oy

 कया  प्रगति

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  के  सभा-सची  स०  न  :  कुमर  समिति  गौर

 धनवीर  समति  की  रिपोर्टों  का  जहां  तक  सवाल  स्थिति  ज्यों  की  त्यों  द  मले  समि  itt  की  fate

 भी  अब  मल  गई  है  विचाराधीन  स  रियो टें  की  एक  प्रति  दिल्‍ली  बिजली  प  मरण  उपक्रम

 को  को  इच  यापन  के  साय  अज  दी  ग  फि  वे  जल्द-से-जल्द  कारवाई  करे  जो  ग्न्य  समिति  की

 fore  को  oma  तक  होक  दी  गई  1.0  ।

 Tis  aim  में  ॥
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 श्री  भक्त  दर्शन  पिछली  जुलाई  में  जब  दिल्‍ली  में  संकट  gat  था  तब  से  लेकर

 पहले  कुमार  कमेटी  नियुक्त  की  गई  जिसने  २६  सिफ़ारिशें  धर्मवीर  कमेठी  ने
 ८

 सिफारिशें

 कीं  कौर  दामले  कमेटी  ने  १०  सिफ़ारिशें  मैं  जानना  चाहता  हुं
 कि  यह  कमेटी के  बाद  कमेटियों

 का  सिलसिला  क्यों  चलता  जा  रहा  है  श्र  क्या  wa  एक  नई  चौथी  कमेटी  उन  सिफारिशों

 पर  ana  कराने  के  लिए  बैठाई  जायगी ?

 सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  मुहम्मद  इब्राहीम )  :  कमेटियों  का  कोई  सिलसिला  नहीं

 चल  रहा  है  ।  सिर्फ  इतनीं  बात  है
 कि

 जो  कमेटी  बिठाई  गई  भ्र  उन्होंने  जो  सिफारिशें  कीं

 कंसर्न  एथारिटीज्  ऊपर  जितना  अमल  करनां  चाहिए  था  वह  wa  प्रभी  तक  नहीं

 हुआ है  ait  इस  हक़ीकत का  इ  हार  मुझ
 पर

 भी  इस  सवाल
 के  किए  से  हुमा है  ।

 श्री  भक्त  मैं  यह  जानना  चाह  रहा  हूं  कि  जब
 कि

 हमारे  मिनिस्टर  साहब  ने  कबूल

 किया  है  कि  जो  सिफ़ारिशें  की  गई  थीं  उन  पर  केवल  ध्यान  दिलाया  गया  उन  पर

 अमल  नहीं  gat  तो  क्या  वह
 विस्वास

 रखते  है  कि  प्रगति  जुलाई  तक  दिल्‍ली  में  फिर  बिजली

 का  संकट  नहीं  wat  जा  गा  र
 यदि  बह  भाता  है  तो  उसका  सामना  करने  के  लिए  क्या  तैयारी

 की  जा  रही  है
 ?

 हाफ़िज  मुहम्मद  इब्राहीम  :  मैं  नहीं  समझता
 कि

 वह  मुसीबत  फिर  करायेगी
 ।

 मैं  समझत

 हूं  कि  wa  वह  नहीं  करायेगी  लेकिन  फिर  भीਂ  हमको  हर  एक  किस्म
 क

 अहतियात  बरतना

 चाहिए  कौर  हर  एक  सिचुएशन  को  फेस  करने  के  वास्ते  पूरी  तरह  तयार  रहना  चाहिए  ।

 भागवत  झा  श्रीपाद  :  कया  दामले  समिति  कुमार  दौर  धर्मवीर  समि  तियों  की  सिफा  रियों

 के  अध्ययन  के  स्थापित  की  गई  या  क्या  उन  सिफारिशों  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया

 स्थिति  क्या  थी

 1  हाफिज  सृहम्मद  इब्राहीम  :  यह  तिथियों  का  मामला  है
 ।

 मुझे  ये  सब  तिथियां  याद  नवदीं

 fat  भागवत  हा  श्रीपाद :  क्या  सरकार  ने  धर्मवीर  कुमार  समितियों  की  सिफारिश

 पर  विचार  करने  के  च  तीसरी  समिति  की  स्थापना
 की

 आवश्यकता  अनुभव  या  एक  के

 बाद  एक  समिति  बनती  चली  गई  ?

 मुहम्मद  किसी  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  करना  सरकार  का

 काम  नहीं
 ।

 सके  लिये  अन्य  प्राधिकारी हूं  ।

 भागवत  हा धा ज़ाद : aor  दिल्‍ली  संबंधी  किसी  संकट
 का

 उत्तरदायित्व  सरकार  को

 नहीं
 है  ?

 pret  शांति  श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्ना

 इन्द्रजीत  लाल  समिति  की  कौनसी  मुख्य  सिफारिशें  कार्यान्वित  के
 लिये

 संबद्ध  अधिकारियों  को  भेजी  गई  है

 सिंचाई
 प्रो  बिद्युत

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रलगेदान  )  :  पिछली  उत्तर  देते

 हमने  की  गई  कार्रवाई  का  विस्तारपूर्वक  विवरण  दिया  था  |

 faa  watt  में  ।
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 श्री  दी०  चं०ज्ञर्ा  :  कया  इत  समितियों  के  परिणामस्वरूप  पंजाब  सरकार  कौर  दिल्ली

 fart  उपक्रम  के  बीच  कोई  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 हाफिज़  yea  इब्राहीम  यह  मालूम  नहीं  है  ।

 दण्डकारण्य  परि  जना  क  लिए  विशेषज्ञ  समिति

 at  विभूति  मिश्र ४  क्या  शौर  पुनर्वास  मंत्रीਂ  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दण्डकारण्य  परियोजना  क्षेत्र  के  विकास  की  रूपरेखा  के  aia  में

 ama
 देने  के  लिपे  एक  विशेष्  समिति  स्थापित  करने  का  निणंय  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है
 ?

 निर्माण  ग्रा वास
 तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कौर

 प्रय  रिटीਂ
 से  हाल  हीਂ  में  एक  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  शरर

 उसको  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।  इस  रिपोर्टे  की  पड़ताल  हो  चुकने  पर  यह  तय  किया  जायेगा

 कि  sant  शर  बारीकी  में  जाने  के  लिए  विशेषज्ञ  समिति  की  शभ्रावइ्यकता है  या  नहीं  ।

 eft  विभूति  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  उस  एक्सपर्ट  कमेटी  ने  कोई  ऐसी  रिपोर्ट

 दीं  जिसके  प्राकार  पर  पश्चिमी  बंगाल  में  प्रभी  भी  रह  रहे  रेफयूजीज़  को  यह  लालच  हो
 कि

 हम

 कारुण्य  में  जाकर  बस  जायें  ।

 तथा  grata  मंत्री  मे हरचन्द खन्ना  )
 :

 इस  रिपोर्ट  का  उससे  कोई  सम्बन्ध

 कटी  है
 ।

 यह  रिपोर्ट  तो  इसलिए  है
 कि

 हम  दण्डकारण्य  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  एक  मास्टर  प्लान

 ताकि  fan  खरीद  जियों  का  ही  सवाल  न  बल्कि  एक  बड़ी  स्कीम  बने  वे  दोनों  अलग

 बातें  हैं
 ।

 श्री
 दण्डकारण्य  के  लिए  जो  बड़े  पैमाने  पर  स्कीम  बनाई  जा  रही  क्या  उसके

 वहीं  पर  कोई  कारखाने  चलाए  ताकि  वहां  के  लोगों  के  लिए  रोजी-रोटी  का  इन्तजाम

 थी  के
 भास्कर

 :  कारखाने
 भी  लगेंगे  ।

 6.0  To  सि०  मुसाफ़िर
 :
 मैं  यह  जानना  चाहता  हं  कि  जिस  मकसद  के  लिए  दण्डकारण्य का

 प्राजैक्ट  बनाया  गया  उसमें  कितनी  कामयाबी  हुई  है  प्रौढ़  इस  तक  वहां  पर  वेस्ट  पंजाब  या

 ईट  बंगाल  से  कितने  रेफ्यूजीज़  बस  गए  हैं
 ।

 शी
 मेहरचन्द  खन्ना

 :
 जहां  तक  इस  स्कीम  का  ताल्लुक  वह  काफी  कामयाब  हुई  है  ।  वेस्ट

 से  वहां  पर  कोई  आदमी  नहीं  जा  रहा  है  |  फिलहाल  यह  स्कीम  ईस्ट  पाकिस्तान  के  दरबारियों

 ट्राइबल  पापुलेशन के  लिए  है  ।

 पूँजी दी०  do  amt  :  दण्डकारण्य  परियोजना  में  दिल्‍ली  वृहद्‌  योजना  के  समान  एक  वृहद

 योजना  होगी
 ।  इस  योजना  की  रूप  में  कितना  समय  लगेगा  श्र  नियुक्त

 की
 गई  समिति  के

 मान शीट  के  अनुसार  इसकी  कुल  लागत  कितनी  होगी

 १मल ६  aaa  में  ।
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 मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 दल्ली  वृहद  योजना  स्वास्थ्य  मन्त्री  के  अधीन  है
 ।

 मेरा  ताल्लुक तो

 कारुण्य  वृहद
 यो

 जना  से  है
 ।

 योजना
 को

 तैयार  होने  में  कुछ  समय  लगे  गा  ada  संकटकाल  में  इस

 योजना  का  विशेष  व्यय  बताना  बड़ा  कठिन  होगा  ।

 डा०  रानौत  सेन  :  हाल  ही  में  कलकत्ता  के  समाचार  पत्रों  में  एक  रिपोर्ट  छपी  थी
 ।

 कौर  परिचय

 बंगाल  विवान  सभा  में  भी  प्रश्न  उठा  था  कि  यद्यपि  राज्य  में  सभी  शरणार्थी  शिविर  समाप्त  कर  दिये

 गये  दण्डकारण्य  यो  जना  एं
 प्रभी  तैयार  नहीं  हैं  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  परिचय  बंगाल  एवं

 थियों  दोनों  को  कष्ट  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  यह  दण्डकारण्य  प्राधिकार
 की  असफलता के

 कारण  कि  इतनी  गड़बड़  हुई  है
 ?

 मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 शिविर  एक  वर्ष  पहले  ही  बन्द  कर  दिये  गये  थे
 ।

 शिविरों  में  रहने  वालों

 को  पहले  २०  दिन  दिये  तब  ६०  दिन  तक  १५०  दिन
 ate  फिर  ३६५  दिन  दण्डकारण्य में  बडी

 के  लिये  ।  जो  वहां  हमने  उनको  अपनाया
 ।  जो  नहीं  गये  उन्हें  कुछ  उपदान  तथा  दान  दिया  गया

 ३

 दण्डकारण्य  योजना  की  क्रियान्विति  में  कोई  कठिनाई  परिचय  बंगाल  तथा  भारत  सरकार  दोनों

 इस  योजना  को  इकट्ठा  चला  रही  हैं  ।

 साथ  भ्रपमिद्ण

 +

 श्री  हेम

 श्री  प्र०  र०  चक्रवर्ती

 श्री  सुरेन्द्रपाल fag

 श्री  प्रसाद रेग  १६१४

 डा०  लक्ष्मी  मिल  सिंघवी

 थी  बासप्पा

 oft  बैरवा  कोटा

 क्या  स्वास्थ्य मन्त्री  ७  Regs  के  म्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  २१२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  खाद्यान्न  मानक  समिति  ने  उस  उपसमिति  की  सिफारिशों  तथा  सुझावों

 पर  विचार  कर  लिया  है  जो  उसने  नियुक्त  की

 यदि  तो  उसके  कया  निर्णय  तथा  सरकार  का  विचार  उनको  किस  प्रकार

 कवित करने  का  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 द्०  स०  :

 भोर  एक  विवरण  wa

 पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।

 विवरण

 केन्द्रीय  खाद्यान्न  मानक  समिति  की  एक  उप-समिति  ने  खाद्यानों  में  अपमिश्रण  की  रोकथाम

 १९५४  के  संशोधित  किये  जाने  के  बारे  में  प्राप्त हुये  कुछ  सुझावों की  जांच की  थी  ४

 तथापि  उप-समिति  ने  यह  मामला  केन्द्रीय  खाद्यान्न  मानक  समिति  के  सामने  नहीं  रखा  था
 ह

 झंप्रेजी  में  ।
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 rq  योजना  ara  ने  कथित  अधिनियम  में  उचित  संशोधन  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिये

 शुक  तथा  उप-समिति  नियत  कर  दी  थी  ।

 योजना  अ्रायोग  द्वारा  नियुक्त  उपसमिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  सरकार  खाद्यान्नों  में

 झंपमिश्रण  की  रोकथाम  Pau  को  भ्रमित  प्रभावशाली  बनाने  के  लिये  उचित  विधान

 बनाने  का  विचार  रखती  है  ।

 श्री  हेम  विवरण में  कहा  गया  है  कि  खाद्यान्नों  में  प्रमाण  की  रोकथाम  अधिनियम  में

 उपयुक्त  संशोधन  करने  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  एक  समिति  नियत  की  गई  थी  ।  क्या  मैं

 ज्ञान  सकता  हूं  कि
 उस

 समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं
 ?

 डा०  द०  स०
 राज़  :  मुख्य  सिफारिशें पांच  हैं  ।  (१)  केन्द्रीय  खाद्यान्न  मानक  समिति  का

 प्रतिनिधित्व  भारतीय  मानक  संस्था  और  विपणन  तथा  निरीक्षण  नगर  निगम  आदि

 का  भी  प्रतिनिधित्व  ।  (२)  लाइसेंस  शुल्क  के  साथ  साथ  लगाने  वालों  से  प्रतिभूति  निक्षेप  लेना

 भौर  लाइसेंस
 की

 शर्तों  का  उल्लंघन  करने  पर  उसकी  ज़ब्त
 ।  (३)  अधिनियम की  धारा  १६  के

 बत  भ्रपराधियों को  प्रतीक  कठोर  दण्ड  ।  (४)  पहला  अपराध  करने  पर  कम  से  कम  ५००  रुपये  का

 जुर्माना  ।  (५)  अघिनियम  का  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रशासन  |

 श्री हेम  राज  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  लगभग  सभी  खाद्य  पदार्थों  में  अपमिश्रण  किया  जा

 है  तथा  उत्पादक  भर  थोक  व्यापारी  साफ  छट  जाते  हैं  प्रौढ़  निरीक्षण  करने  वाले  बहुत  से  कमेंचारी

 उनके  साथ  मिले  रहते  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  बुराई  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  क्या  उपाय

 कर  रही है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  gait  :  इस  मोटी-सी  बात  को  मान  लेना  बड़ा  कठिन

 है  कि  हर  कोई  मिलावट  कर  रहा  है  तथा  हर  कोई  मिलावट  करने  वालों  के  साथ  मिला  नि  है  ।  यह

 ठीक  है  कि  समस्या  काफी  व्यापक  है  ।  मेरे  सहयोगी  पहले  ही  कह  चुके  हैं  कि  हमारा  विचार  अघिनियम

 का  संशोधन  करने  का
 है

 ताकि  उसकी  अधिक  weal  तरह  क्रियान्विति  हो  सके  झर  अपराधियों  को
 कड़ी  सजाएं  दी  जा  सकें  ।

 पश्नी प्र० रं० to  :  क्या  कारण  हैं  कि  एक  अन्य  समिति  की  उपपत्तियों  की  प्रतीक्षा  में

 केन्द्रीय  खाद्यान्न  मानक  समिति  द्वारा  एक  विद्वेष  प्रयोजन  के  लिये  नियुक्त  उपसमिति  की  सिफारिशों

 की  अवहेलना कर  दी  गई  है  ?

 पांडे द्  सा०  राज  यह  ठीक  है  कि  केन्द्रीय  समिति  ने  एक  उप-समिति  नियुक्त  की  थी  ।

 परन्तु उसी  बीच  में  योजना  आयोग  ने  भी  एक  cae  उपसमिति  बना  दी  वह  कुछ  समय  तक  इस

 में  लगी  रही  ।  यही  कारण  है  कि  मानक  समिति  की  उप-समिति  ने  अपनी  सिफारिशें  नहीं  भेजी  हैं  ।

 श्री  सुरेशपाल सिंह  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  डेयरी  दूध
 मिलावट

 का

 प्रतिशत  सबसे  aire  है  यह  इस  कारण  है  कि  प्राधिकारियों  द्वारा  निर्धारित  शुद्धता  का  न्यूनतम

 वास्तविक  wrafar  उत्पादों  के  स्तर  से  सदा  ही  नीचे  होता  है

 ?

 मूल  अंग्रेजी  में  3
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 १डा०  सुनील  नायर  यह  ठीक  नहीं है
 ।

 होता  यह  है  कि  यदि  मानकों  में  विविधता

 कुछ  चर्बी  की  अधिक  प्रतिशतता  वाला  दूध  देते  हैं  प्रो  कुछ  कम  प्रतिशतता  वाला--मानक  संस्था

 का  काफी  लम्बे  परिसर  के  नमूनों  को  लेकर  किसी  प्रकार  की  tae  निकालनी  पड़ती  है  ।  स्वाभाविक

 रूप  से  सम्भव  है  कि  कुछ  पशु  ऐसा  दूध  दें  जिसमें  चर्बी  की  प्रतिशतता  निर्धारित  स्तर  से  अधिक  हो  ।

 परन्तु  कोई  रास्ता  नहीं  है  ।  यह  सामान्य  विभिन्नता  तो  बनी  ही  रहती  है  मानक  स्थिर  करते

 समय  इसका  ध्यान  रखना  पड़ता  है  ।

 लक्ष् मीम लल  सिंघवी  :  पहले  उत्तर  से  पता  चलता  है  कि  समन्वय  की  खेदपूर्ण  कमी  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हं  कि  उप-समिति  की  सिफारिश  को  योजना  आयोग  की  cast  समिति  के  सामने

 रखने  का  क्या  प्रयत्न  किया  गया  क्या  उन  सिफारिशों  पर  विचार  किया  गया  था  कौर व्या  उत्तर

 में  उल्लिखित  विधान  को  लाने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  तिथि  निर्धारित  कर  दी  है
 ?

 ०  युद्ध  नायर  :
 समन्वय  की  कोई  कमी  नहीं

 है  जसा  कि  मेरे  माननीय  सहयोगी

 ने  कहा  है  ।  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  पहली  उप-समिति की  सिफारिशें  योजना  समिति

 की  उप-समिति के  सामने  रखी  गई  थीं  ।  ऐसा  किया  गया  था  ।  पहली  उप-समिति  का  ऐसा  विचार  था

 कि  यदि  विधान  सम्बन्धी  समस्याओ्रों  पर  योजना  ara  की  उप-समिति  विचार  किया  जाये  तो

 afar  अच्छा  है  ।  इसीलिये  उन  सिफारिशों  को  योजना  आयोग  की  उप-समिति  के  सामने  रखा  गया

 था
 ।

 योजना  ara  की  उप-समिति  की  सिफारिशों  को  देखते  हुये  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  द्वारा  कुछ  प्रारूप

 संशोधन  तैयार  किये  गये  हैं  जिनकी  विधि  मंत्रालय  जांच  कर  रहा  है  |

 लक्ष् मीम लल सिंघवी  :  व्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  किस  तिथि  तक  यह  विधान  ले  पाया

 जाएगा
 ?

 gait  नायर  :  मैं  तिथि  कैसे  बता  सकती  इसे  उतनी  ही  जल्दी  लाया  जायेगा

 जितना कि  सम्भव  होगा  ।

 झावास  मंत्रियों का  सम्मेलन

 |  श्री  प्रकाश वीर  arrest

 श्री  ज् ०  ब्र  बसा

 at  जगदेव  fag  सिद्धान्त

 श्री  ज०  ब०  सि०  बिष्ट

 थ  श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद

 कया  निर्माण  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  वर्ष  फरवरी  में  बम्बई  में  राज्य  आवास  मन्त्रियों  का  सम्मेलन  था  ;

 यदि  तो  सम्मेलन  में  क्या  निर्णय  लिये  गये  तथा  उन  निर्णयों  की
 क्रियान्विति

 के  लिये

 क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 लटाटीणतयजएगएतएयतएग
 ||

 मल  कांग्रस
 म
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 1  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  शे०

 :

 रोक  ५  R&&Q  को  बम्बई  में  हुये  आवास  मंत्रियों  के  सम्मेलन  की  मुख्य

 सिफारिशों  के  बारे  में  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।  में  रखा  गया  देखिये

 संख्या  एल०  zo  sio4/&3]  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  परामर्श  के  साथ  इनकी  जांच  की  जा  रही

 वित्त  मन्त्री  तथा  योजना  मन्त्री  के  साथ  भी  इस  विषय  पर  चर्चा  करने  का  प्रस्ताव  है  जिसके  लिये

 कि  सूचनायें भेज  दी  गई  हैं

 श्री  प्रकाश वीर  :  भारत  की  राजधानी दिल्‍ली  में  सरकारी कोंचा  रियों  कौर  सामान्य

 के  लिए  ware  की  बड़ी  कठिनाई  अनुभव  हो  रही  है  ।  उनकी श्रावस्यकताग्रों  को  अव भव चक

 करते  हुए  जितने  मकान  यहां  बनाये  जाने  उस  सम्बन्ध  में  भी  वहां  कुछ  विचार  किया  गया

 ate  कुछ  निश्चय  लिया  यदि  at  उसको  कब  तंक  कार्यान्वित  किया  जा

 सकेगा ?

 श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द
 :  एक  वस  डिपार्टमेंट है  झोर

 दूसरा  हाउसिंग  डिपार्टमेंट है
 ।  वर्क्स  डिपार्टमेंट  जो

 है  वह  जनरल  पूल  एकामोडेशान से  डील

 करता  है  ऑर  हार्ड संग  डिपार्टमेंट  जो  है  वह  उन  स्कीम्ज़  से  डील  करता  जैसे  सबसिडाइज्ड

 यल  हाउसिंग  faces  हार्डिंग  लेंड  डिवेलेपमेंट  मिडल  इनकम  ग्रूप  जो

 स्टेट  गवर्नमेंट्स  की  मौत  इम्प्लीमेंट  होती  उनको  देखता है  |

 श्री  प्रिय गुप्त
 :  दिल्‍ली  कौन  सी  स्टेट  गवर्नमेंट में  है  ?

 श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री
 :  राज्य  सरकारों  ने  कुछ  इस  प्रकार का  निर्णय  किया  हैं  कि  वहां

 की  जो  झ्रावास  समस्यायें  उनके  समाधान  के  लिए  OX  प्रतिशत  रुपया  वहां  के  जो  इंडस्ट्रियलिस्ट

 वे  लगायेंगे  प्रौढ़  २५  प्रतिशत  रुपया  राज्य  सरकारें  लगायेंगी  ।  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  केन्द्रीय

 सरकार  ने  यह  क्या  कहा  है  कि  हमारी  देखरेख  में  यहं  होता  चाहिये
 ?  क्या  इस  सम्बन्ध में  उन्होंने

 कुछ  कठिनाइयां पपनी  वहां  आपके  सामने  रखीं  झोर  यदि  रखीं  तो  उनका  क्या  समाधान  किया

 गया ?

 श्री  मे हरचन्द  खन्ना
 :

 हमारा  खयाल  है
 कि

 झगर  हम  ने  इंडस्ट्रीज़  लगानी  हैं  तो  जरूरी बात  है
 कि  इंडस्ट्रियल  हाउसिंग  होना  चाहिये

 ।
 इंडस्ट्रियल  ane  के  लिए  मकान  बनाने  के  दो  ही  तरीके

 या  सरकार  खुद  बनाये  या  जो  एम्प्लायर वे  बनायें  ।  हम  चाहते हैं  कि  अपना

 जो  उनका  हिस्सा
 जो

 उनकी  जिम्मेवारी  उसको  महसुस  करें  ।
 या  तो  वे  खुद  बनायें  या  हमें

 रुपया  दें  ताकि  हम  उनके  लिये  बनायें  ।  दूसरी बात  यह  है  कि  हम  चाहते हैं  कि  जिस

 एम्प्लायर  को  लाइसेंस  मिलें  इंडस्ट्रीज़  लगाने  के  उसी  ज़मीन  का  प्रबन्ध  होना  चाहिये

 वि
 जिस  पर  मकान  बन  सकें

 ।  इस  सवाल  में  काफी  दिलचस्पी  हम  ले  रहे  हैं  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।
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 a AU

 अल्प  सूचना  उत्तर

 फरवरी  बांध

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी

 |  श्रीमती  रेणुका  राय

 श्री  दोनों  भट्टाचार्य  :

 श्री  सुबोध  हूं सदा

 डा०  रानौत

 गुरु  सुचना  प्रश्न
 संख्या  १  श्री  हरि  विष्णु  कामत

 :

 श्री  स०  चं०  सामन्त :

 श्री हुछ  प०

 श्री ब०  Fo

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :

 डा०  थि  Fo  साहा

 गो०  कु०  fag

 क्या  सिचाई gt  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  फरक्का  में  गंगा  नदी  पर  एक  बांध  बनाने  का  प्रस्ताव  छोड़  देने

 शर  प्रस्तावित  बांध  के  स्थान  पर  फिलहाल  बांध  बनाने  की  बजाय  एक  रेलवे  पुल  बनाने के  प्रस्ताव

 थर  सरकार  सक्रिय  विचार  कर  रही  कौर

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण है  ?

 ake  बहुत  मंत्री  मुहम्मद
 :  जी  नहीं  ।

 wet ही  नहीं  उठता ।

 tat  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रमिक  तथा  प्रतिरक्षा  समन्वय  मंत्री

 जिन्होंने  रेलवे  अघिकारियों  के  साथ  कुछ  समय  पहले  उत्तर-पूर्वी  श्रीराम  झ्र  उत्तर  बंगाल

 को  दौरा  किया  सरकार  रेलवे  मंत्रालय  को  और  विशेषतः  योजना  आयोग  को  यहं  विशेष

 सिफारिश  की  थी  कि  फिलहाल  बांध  का  काम  रोक  दिया  बांध  योजना  के  प्रति  पाकिस्तानी

 सरकार  की  अपत्तियों  को  दूर  करने  भ्र ौर  अधिक  गतिमान  परिवहन  के  लिये  एक  रेलवे  पुल  बनाया

 महोदय
 :

 जब  सरकार  का  कहना  है  कि  उसको  छोड़ा  नहीं  गया  है  तो  फिर  की

 गई  सिफारिश  की  चर्चा  करने  की  क्या  आवश्यकता  है  ?

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  विवरण  सरकार  ने  दिया  है

 क्या  वह  इस  सिफारिश  पर  सोच-विचार  करने  के  बाद  दिया  गया  है  ate  यदि  तो  क्या

 बह  इन्कार  कर  सकते  हैं  कि  क  6  e  क

 महोदय  :
 उस  सिफारिश  पर  विचार हो  चुका  है

 भ्र  इसका
 परित्याग न  करने

 नटी
 का  fara  किया  गया  है  ॥

 वाण

 1  मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 हाफिज  मुहम्मद  इब्राहीम  :
 सारी  बात  स्पष्ट  करने  के  लिये  मैं  कुछ  शब्द  कहने  की  म्राज्चा

 चाहता हूं  ।  जहां  तक  मेरे  माननीय  मित्र  द्वारा  कही  गई  बात  का  सम्बन्ध  वह  तो  मुझे  ऐसी ही

 सुनने-सुनाने से  पता  चली  है  ।  इसके  बारे  में  मुझे  कोई  व्यक्तिगत  जानकारी  नहीं  है  कि  उन्होंने

 ऐसा  कहा  था  या  नहीं  ।  परन्तु  मैं  ने  इसके  बारे  में  सुना  था  ।  लेकिन  जहां  तक  फरवरी  बांध  की

 स्थिति  का  सम्बन्ध  मैं  ने  इस  सदन  को  विश्वास  दिलाया  था  कि  उसे  कभी  भी  छोड़ा  नहीं  जा

 सकता  |  उसके  पीछे  बड़े  ठोंस  कारण  हैं  ।  एक  कारण  तो  यह  है  कि  हुगली  में  कलकत्ता  पत्न

 की  तह  में  एक  शताब्दी  से  मिट्टी  जमती  ar  रही  है  प्रौढ़  उसका  भारत  के  समुद्रीय  व्यापार  पर

 बड़ा  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है
 ।

 इसके  अतिरिक्त  ate  भी  अनेक  कारण  हैं  जिनके  पधार
 पर

 हम  निश्चय बद्ध  हैं  कि  हम  इसे  rEg  TH  पुरा  कर  देंगे
 .  .  .  )

 श्री  रघुनाथ  सिंह
 :

 wa  ate  प्रश्न  नहीं  होने  चाहियें  o °  )

 अध्यक्ष  महोदय
 :  शान्ति

 fat  ही०  alo  मुकर्जी :  अवसरों  पर  संकेत  किये  गये  हैं  कि  श्रमिक  तथा  प्रतिरक्षा

 समन्वय  मंत्री  ने  क्या  कहा  है  या  कया  किया  है  परन्तु  हम  उन्हें  सदन  में  नहीं  देखते हैं  ।

 का  उत्तर  देने  के  लिये  वह  यहां  नहीं  हैं  क्योंकि  इसके  लिये  उनके  लिये  कोई  दिन  अलग  से  नियत

 नहीं है  ।  परन्तु  alee  ale  प्रतिरक्षा  समन्वय  सम्बन्धी  समस्यायें  कई  बार  उठ  खड़ी  होती  हैं  ।

 श्रवण  एक  वक्तव्य  का  समाचार  था  जोकि
 ae

 तथा
 प्रतिरक्षा

 समन्वय  मंत्री  द्वारा  दिया
 गया

 बताते हैं  ।  क्या  आधिक  तथा  प्रतिरक्षा  समन्वय  मंत्री  को  इस  बात  की  स्वतंत्रता  है  कि  वह  देश  में

 तो  सभी  want  के  वक्तव्य  देते  फिरें  प्रौर  सदन  में  weal  के  उत्तर  न  दें  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनके  लिये  भी  प्रश्नों  के  उत्तर  देने  के  लिये  एक  दिन  नियत  है  ।

 माननीय  सदस्य  ये  प्रशन  उस  दिन  ga  सकते  हैं  ।

 fat  ही०  mo  मुकर्जी :  मैं  यह  कहता  हूं  कि  यहां  इसे  प्रश्न  उठ  रहे  हैं  माननीय

 झाधथिक  तथा  प्रतिरक्षा  समन्वय  मंत्री  के  मंत्रिमंडलीय  सहयोगी  इस  सुचना  की  जानकारी  से  इन्कार

 कर  रहे हैं  ।

 महोदय  :  लेकिन  उन्होंने  सरकार  की  झोर  से  निश्चित  रूप  से  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 fat  रंगा
 :

 क्या  उस  विशेष  विषय  के  समर्थन  में  एक  बात  कह  सकता  हूं
 ?

 क्या  सम्बन्धित

 मंत्री  महोदय  के  जिनका  उल्लेख  भी  किया  गया  सदन  में  उपस्थित  रहने  का  कष्ट  उठाना

 उचित न  होगा  ?

 fat  मुरारका  :  उनके  उपमंत्री  यहां  हैं  ।

 श्री  रंगा
 :  हमें  उपमंत्री  नहीं  हमें  तो  स्वयं  मंत्रिमंडल

 के
 मंत्री  चाहियें  ।  इस

 प्रकार  के  प्रश्न  के  साथ  जब  वह  इतने  प्रत्यक्ष  रूप  से  सम्बन्धित  हैं  या  उनका  उल्लेख  किया  जाता दै

 तो  उन्हें  यहां  उपस्थित होना  ही  पड़ेगा  ।  निश्चय  सदन  इतनी  शिष्टता और  मान  का  तो

 अधिकारी है  ही

 1  अध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  समय  मेरे  लिये  कुछ  कहना  कठिन  है  परन्तु  मैं  इस  पर  विचार

 करूंगा
 ।

 समन्वय  की  बात  किसी  भी  दिन  किसी  किसी  क्षण  उत्पन्न  हो  सकती  ह

 |  | &
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 और  हम  माननीय  मंत्री  से  सप्ताह  के  छः  दिन  ate  प्रति  क्षण  उपस्थित  रहने  की  नहों

 कर  सकते
 ।

 श्री  ही०  ato  मुकर्जी  :  राज  माननीय  वित्त  मंत्री  की  बारी है
 ।

 faa  महोदय  :  समन्वय  एक  ऐसा  विष्य  है  जो  कि  किवी  भी  दिन  कपों  भी  बात  पर

 sat  करते  समय  किसी  क्षण  उठ  सकता  है  ।  फिर  भी  मैं  इत  पर  विवार  कडपा  ।  जो  कुछ

 भी  उनके  लिये  प्रश्नों  के  उत्तर  देने  का  एक  दिन  नियत  है  ।  उस  दिन  उन  से  प्रश्न  पूछें  जा

 सकते  हैं  उनका  उत्तर  देने  के  लिये  वह  यहां  पर  होंगे  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 दिल्‍ली  ह  ०  गन्दी  बस्तियां

 att  वो०  do  शर्मा

 +*  2  LAC)
 j  श्री  कल्याण

 at  to  चक्रवातों  :

 श्री  बरवा  कोटा  :

 क्या  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  गन्दी  बस्तियों  की  समस्या  से  निबटने के  लिये  अब  तक  क्या  कदम  उठाये

 गये

 wa  तक  इस  मामले  में  कितनी  सफलता  मिली  ग्रोवर

 में  नई  गन्दी  बस्तियों  की  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा

 उठाने का  विचार  है  ?

 १  श्रीवास तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहरचन्द  :  से  दिल्‍ली at

 गन्दी  बसित  पों  की  सफाई  सुधार  के  लिये  तथा  सरकारी  शर  सार्वजनिक  भूमि  पर  बनती  शतधा
 कृत

 इमारतों  को  हटाने  के  लिये  केन्द्रों  सरकार  ने  उपयुक्त  विवान  बनाया  है  ।  वह  गन्दी  बस्तियों si  में

 रहने  वालों  प्रौढ़  जून-जुलाई  F&go  से  पहले  सरकारी  ate  सार्वजनिक  भूमि  पर  gape  रूप  से

 मकान  बनाकर  रहने  वालों  को  वैकल्पिक  निवास  स्थान  देने  के  लिये  घन  भी  दे  रही  है  ।  गन्दो  बस्तियों

 में  रहने  वालों  श्र  सरकारी  त  य  सार्वजनिक  भूमि  पर  अनधिकृत  रूप  से  मकान  बना  कर  रहने  वालों

 को  हटाने  तथा  उन्हें  वैकल्पिक  निवास  स्थान  देने  का  काम  दीं  नगर  निगम  को  सौंपा  गदा

 नगर  निगम  तथा  उके  पूर्वा धि कारी  निकायों  ने  अभी  तक  oY, G3  लाख  रुपयों  की  कुल

 लागत  पर  ७,२४३  मकान  कौर  ४५५  दुकानें  बनाने  की  स्वीकृति  दी  है  ।  इन  में  से  ६,०३७  मकान

 १२१  दुकानें बन  चुकी  हैं  तथा  अधिकतर  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वालों  को  दी  जा  चुकी  हैं  ।

 इसके  उन्होंने  १०  ys  लाख  रुपयों  की  लागत  पर  ५८६  कारों  ौर  बस्तियों  के  सुधार

 का  काम  भी  areca  किया  है  ।  निगम  ने  झुग्गियों  ate  झोंपड़ियों  को  हटाने  की  योजना  के  झन्तगंत

 १७२  लाख  रुपये  की  श्रतूमानित  लागत  पर  ८०-८०  वग  गज़  की  ८,५२४  जमीनों  के  विकास

 aaa  में  ।
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 की
 भी  मंजूरी  दी  इन  में  से  ३,६६२  जमीनें  पटले  ही  विकसित  करके  पटरी  पर  रहने  वालों  को

 दे  दी  गई  हैं  ।

 स्थानीय  निकायों  की  भवन-निर्माण  सम्बन्धी  उप-विधियों  और  वृहद  योजना  के  उपबन्धों

 के  अनुसार  नये  निर्माण  कार्यों  को  नियंत्रित  करने  के  लिये  सभी  प्रश्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  सार्वजनिक

 ete  उप  मों
 का  १९५८  के  अतीत  सरकारी  तथा

 सार्वजनिक  भूमि  पर  श्रेणीकृत  निर्माण  कार्य  को  रोकने  के  लिये  भी  उपाय  किये  रहे  हैं  ।

 यमुना  जल  विद्युत  परियोजना

 1* १६८.  श्री  स०  मो ०  कया  सिचाई  आर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यमुना  जल  विद्युत  परियोजना  को  काम  पुरा  हो  गया  है  ;

 क्या  परियोजना  के  प्रथम  चरण के  संबंध  में  इस  बीच  निर्णय कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पॉलीगान  तथा  ate  वीके  संजा लप  में  राज्य-वजीरों  (at  जी  नहीं  ।

 (a)  योजना  के  पहले  ate  दूसरे  चरण  को  तो  तरी  Faas  योजना  में  सम्मिलित  कर  लिया

 गया है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन

 1१६८९.  श्री  विहान  चार  सेठ  :  क्या  स्वास्थ्य मंत्री  €  १९६२ के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  ७५  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार ने  नई  दिल्‍ली  में  १९६२  में  हुई  fret  स्वास्थ्य संगठन  की

 दक्षिण  पूर्वे  एशिया  क्षेत्रीय  समिति  की  बैठक  में  पारित  संकल्पों  पर  विचार  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  कितने  सुझावों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ;  और

 उनकी  क्रियान्विति  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  हां  ।

 शर  .  विभिन्न  संकल्पों  पर  की  गई  कार्यवाही  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा

 बटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [geaarera TaN में  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी ०  ८७६  /६३)

 दुर्गापुर  बिजलीघर

 2Vo,  डा०  लक्ष् मीम लल  सिंघवी  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  दुर्गापुर  बिजली  घर  के  एक  का  परीक्षण  करने  पर

 मालूम gar  कि  र्द्धन  जेनरेटर  के
 eee

 बेर्यारग्सਂ  काम  नहीं  करते  हैं  ;

 (a)
 यदि

 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर  उसकी  जिम्मेदारी  किस  पर

 झर

 मूल  sist  में  ।
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 (7)  क्या  को  चालू  करने  का  ढेका  दिये  जाने  से  पहले  मंत्रणाकार  इंजीनियरों
 से

 उनकी  राय  मांगी  गई  थी  ?

 1  सिचाई  तर  विदुर  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  :  जी  att

 त्रुटि  जिसके  लिये  संभरण कर्त्ता  उत्तरदायी  हैं  ।

 जी  हां  ।

 मोजम्बीक  से  वापस  लौटे  भारतीयों  की  वस्तु झ्र ों  पर  सीमा  शुल्क

 श्री  यशपाल  fag
 :

 श्री  बूटा  fag

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  : |

 1*१७२.-
 श्री  राजशेखर

 प्रसाद  सिह
 :

 8  श्री  प्रकादावोर  शास्त्री

 जगदेव  fag  सिद्धान्त  :

 श्री  प०  च०  बर्पा  :
 [

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  मोजम्बीक  से  वापस  लौटे  भारतीयों  द्वारा  झपने

 साथ  लाई  गई  पर  सीमा  शुल्क
 न

 लेने  का  निर्णय  किया  है  ;  कौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  बम्बई  में  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ने  इस  निर्णय  का  उल्लंघन

 करके  हाल  ही  में  इस  शुल्क  का  भुगतान  न  करने  के  कारण  उनकी  वस्तुओं  को  जब्त  कर
 लिया

 मंत्रालय में  उपमंत्री  ब्र  to  :  कौर  मोजाम्बिक
 से

 लौटने  वाले  भारतीयों
 द्वारा  ग्रा यात की  गई  सभी  वस्तुयें  सीमा  शुल्क  के  भुगतान  से  मुक्त

 कर  दी

 गई  हैं
 ।

 शुल्क  से  मुक्ति  केवल  चल  व्यक्तिगत  वस्तुग्नों  प्रौढ़  वापस  लौटने
 वालों  द्वारा  लाये

 गये  घरेलू  सामान  तक  सीमित  है  ale  उसमें  ऐसी  वस्तुयें  जैसे  कि
 व्यापार  में  लगा

 gar  माल  या  ऐसा  माल  जो  कि  मोजाम्बिक  में  उनके  पास  था  या  रास्ते  में  खरीदा  गया

 सम्मिलित  नहीं  है  ।  इसलिये  सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों  को  बम्बई  में  कुछेक  वस्तुयें  रोकनी  पड़ी

 थीं
 ।

 इसलिये  निर्णय  का  कोई  उल्लंघन  नहीं  gare  |

 परियोजना

 श्री  सिद्धेश्वर  ware
 ्र

 1 att  राम  रख
 यादव

 क्या  सिचाई
 wh

 विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार  राज्य  सरकार  को  कोसी  योजना

 को  कार्यान्वित करने  के  लिये  ऋण  दिया  है  ;

 यदि  तो  अरब  तक  कुल  कितना  ऋण  दिया  जा  चुका  है  ate  यह  कब-कब  दिया  गया  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कोसी  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्य  के  भ्रनुसार  काम  नहीं

 किया  जा  रहा
 att

 ats  में  ।
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 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्रालय
 में

 राज्य-मंत्री  :
 जी  हां  ।

 भ्रपेक्षित  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  ato  ८७७/६३]

 संशोधित  अ्रतुसूची  के  अ्रनुसार  परियोजना  का  काम  हो  रहा  है  ।

 प्रदान  ही  नहीं  पैदा  होता  ।

 राजस्थान  नहर

 श्री  कर्णों सिह  क्या  सिचाई
 शर

 विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  राजस्थान  नहर  पर  कार्य  की  प्रगति  कार्यक्रम  के  अनुसार  हो  रही  a

 जिला  गंगानगर  में  १६६२-६३  की  रबी  की  फ़सल  के  लिए

 कितने  एकड़  क्षेत्र  में  सिचाई  की  सुविधायें  मिलेंगी  तथा  किन  किन  सहायक  नहरों  से
 ?

 कौर  fara  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  a

 PERR—-KR  में  रबी  की  फ़सल  के  दौरान  रावतसार  तथा  खेतावली

 नहरों  प्रौढ़  राजस्थान  नहर  की  सूरतगढ़  शाखा  से  गंगानगर  जिला  (asaTet TA )  में  लगभग

 हजार  एकड़  भूमि  के  क्षेत्र  में  सिचाई  की  जायेगी  |

 नागार्जुनसागर  परियोजना

 1२३६.  श्री  यलमंदा  रेड्डी :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 देश  में
 आपात  स्थिति  को  देखते  सरकार  का  विचार

 पर्याप्त
 अधिक  घन

 व्यवस्था  करके  नागा जू  सागर  परियोजना  को  निर्धारित  कार्यक्रम  से  पहिले  ही  पूरा  करने  का  है  ;

 यदि  तो  शर

 इस  सम्बन्ध  में  कितना  अतिरिक्त  धन  दिया  जाना  है
 ?

 सिचाई  तर  वियत  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  (=)  तृतीय  पंचवर्षीय

 योजना  में  इस  परियोजना  के  लिए  ५०  करोड़  रुपये  का  उपबन्ध  किया  गया  है  तथ  इत्  पर

 पति
 वर्ष  लगभग  १०  करोड़  रुपये  व्यय  किए  जा  रहे  हैं

 ।
 इस  परियोजना को  शो  घन  पुरा  करने  के

 लिए  पंचवर्षीय  यो  जना  में  किए  गए  उपबन्ध के  अतिरिक्त  और  alae  घन  को  व्यवस्था  करना  संभव

 (71)  प्रश्न ही  नहीं  उठत े।

 aq  वियत चक्क  परियोजना

 1२३७.
 श्री  यलमंदा  राठी  क्या  तिहाई  we  fay  मंत्री यह

 बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  मद्रास  राज्य  की  मैसूर  जल  विद्युत  परियोजना  की  तुरीय  तथा  हमतुम  यूनिट्स  के

 उपकरणों  के  सम्भरण  के  सम्बन्ध में  रूसी  सरकार  के  साथ प्राविधिक  तथा
 वाणिज्यिक

 करार

 कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  कब

 पौर

 उस
 योजना

 के  ब्यौरे
 क्या  हैं  ?

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 सिचाई  कौर  बिद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 हों  ।

 विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 ३०  १९६३  को  मद्रास  राज्य  feat  बोड़ें  कौर  रूसी  संभरणकर्ता  मेसर्स

 मशीनों-एक्सपोर्ट  के  बीच  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  हो  गए  हैं  ।  मेहता  तापीय  जल-विद्युत्‌  योजना

 के  अधीन  पहली  दो प्रत्येक  ५०  हज़ार  किलोवाट  यूनिट्स  के  लिए  रूसी  व्यापार  समझौते  के  प्रबन्धों

 के  अन्तर्गत  मैसेज  मशीनों-एक्सपोर्ट को  क्रयादेश  दिए गए  थे  ।  विस्तार  योजना  के  लिए

 इसके  अतिरिक्त  ५०  हजार  किलोवाट  की  दो  यूनिट  के  क्रयादेश  भी  इन्हीं  सम्भरणकर्ताश्रों  को  दे  ke

 गए  हैं  ।  ५०  हजार  किलोवाट  की  इन  दो  यूनिट्स  को  प्रारम्भ  में  लगाए  जाने
 की  लागत  को  मिलाकर

 योजना  की  कुल  लागत  ८  करोड़  se  लाख  रुपये  है
 |

 दो  यूनिट के  लिए  १  करोड़

 fo  लाख  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  व्यय  होने  का  च्  है
 ।

 रूसी  व्यापार  समझौते  के  भ्रन्तगंत
 जो

 भाग  जाताह ैहै  वह  १  करोड़  ७५  लाख  पये  का  होगा  ।  झाग  से  संरक्षण करने  वाले  उपकरण

 तथा  नियंत्रण  करने  वाले  तारों  aria  को  मंगाने  के  जिन्हें कि  रूस  से  प्राप्त  नहीं  किया

 जा  १०  लाख  रपये  अथवा  इसके  लगभग  निर्बाध  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता होगी  ।

 है  कि  संयंत्र  १६६५-६६  में  चालू  हो  जायेगा  |

 दामोदर  घाटी  निगम  में  बचत  करन
 के  उपाय

 डा०  लक्ष्मी मल  सिंघवी  :

 श्री  gto  Ato  तिवारी  :

 श्री  बासप्पा

 थो हेम

 1२३८.  थी  योगेन्द्र  झा :

 श्री  So  to  चक्रवर्ती :

 शो  विभूति  मिश्र

 श्री  सिद्धेश्वर

 थी  राम दो खर  प्रसाद  fag  :

 क्या  सिचाई  ak  विद्युत्‌  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 गत  ae  में  दामोदर  घाटी  निगम  के  कार्य  संचालन  में  बचत  करने  यदि  कोई

 उपाय  गए  हैं  अपनाये  जाने  हैं  तो  वह  कौन  से  हैं  ;  कौर

 क्या इन  उपायों  के  ब्यौरे
 देने  वाला  कोई  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जायगा

 ?

 सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  श्रलगेशन  :  wi  (a)  समय

 समय  पर  भारत  सरकार  द्वारा  दिए  गए  विभिन्न  अनुदेशों  के  साभार  दामोदर  घाटी  fara  में

 मितव्ययिता  के  निम्नलिखित  उपाय  अ्रपनायमे  गए  हैं  a

 (१)  कागज का  प्रयोग  ;

 कफना
 (२)  डाक  का  भेजना ;

 मूल  wae  में

 2927  (ai)
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 (३)  सभा मों  तथा  विचार  गोष्ठियों  का  आयोजन  करना ;

 (४)  परिवहन का  प्रयोग  ;

 (५)  शिलान्यास करने  तथा  सरकारी  भवनों  के  उद्घाटन  शादी के  सम्बन्ध में  दौरों  तथा

 समारोहों पर  होने  वाला  व्यय  ;

 (६)  इश्तहारों  का  प्रकाशन ;

 (७)  प्रविधियों  में  भाग  लेना ;

 (८)  दामोदर  घाटी  निगम  का  सप्ताह  में  एक  बार  के  बदले  में  महीने  में  दो  बार  प्रकाशन

 इसके  अतिरिक्त  प्रतिदिन  के  कार्यकारी  घन्टों  में  राधे  घन्टे  की  वृद्धि  कर  दी  गई  है  ।

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निरोधक  ब  उप-निकोकार

 1२३८  भी  हरि विष्णु  कामत
 :

 कया  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  यह  सच  है  कि  कुछ  समय  से  मध्य  प्रदेश  तथा  विदर्भ  में  केन्द्रीय  उत्पादन  मुल्क

 निरीक्षकों  व  उप-निरीक्षकों  के  अनेक  स्थान  रिक्त  हैं  ;

 यदि  लो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 रिक्त  स्थानों
 को  कब  भरने

 का
 विचार  है  ?

 मंत्रालय में  उपमंत्री  ब०  रा०  :  हां  ।  १  १९६३  को

 मध्य  प्रदेश  तथा  विदर्भ  में  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  निरीक्षकों  के  वेतन क्रम  के  नौ  ae  केन्द्रीय

 उत्पादन  You  के  उपनिरीक्षकों  के  वेतन  क्रम  में  अड़तीस  स्थान  रिक्त  थे  ।

 भरती  पर  अस्थायी  रूप  से  प्रतिबन्ध  लगाना  पड़ा  क्योंकि  सुव्यवस्था करण  तथा

 व्ययिता  की  दृष्टि  से  किए  गए  कुछ  पुनर्गठन ों  के  कारण  कुछ  पद  आवश्यकता  से  alas  हो  गए  यद्यपि

 वें  पहिले  ही  स्वीकृत  किए  जा  चुके  थे
 ।

 इसके  अतिरिक्त  कुछ  स्थानों  को  रिक्त
 भी

 रखना  पड़ा  तथा

 भूतपूर्व  पुतंगाली  बस्तियों  में  भूमि  सीमाशुल्क  हदबन्दी  के  कार्यकलापों  में  कमी  होने  के  बाद  उसी  ay

 के  जो  कर्मचारी  पुनः  पदों  पर  भेजे  जाने  के  लिए  उपलब्ध  होंगे  उन्हें  खपाया  जा  सके
 |

 staan  बदलियों  को  करने  के  भी  कुछ  स्थान  फिर  भी  रिक्त  रहेंगे  तो  उन्हें

 जितना  किस  व्यावहारिक  होगा  भरा  जायेगा  ।

 राष्ट्रीय  रक्षा कोष में  सरकारी  कर्मचारियों का

 भी  हरि विष् मु कामत  : 1२४१,
 शो  राम  सेवक

 यादव

 बया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  कमंचारियों  द्वारा  राष्ट्रीय  रक्षा  कोष  में  के  सम्बन्ध

 में  कुछ  निदेश  अथवा  wea  जारी  किए  हैं  ;

 यदि  तो  ऐसे  निदेशों  sera  अनुदेशों  के  ब्यौरे  क्या  हैं  ;

 tra  अंग्रेजी  में
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 sy  दीवार  द
 कया  सरकार  को  ऐसी सु सू  नाय  कोहे  है  कि  सरकारो सरकारी  कर्मचारियों  से  प्रतिरक्षा  कोष  में

 के  एकत्रित  करने  के  वास्तविक  कार्य  के  सम्बन्ध  में  इन  निदेशों  अथवा  अ्रनदेशों  का  उल्लंघन

 किया  गया है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  सिवा  करने  का  विचार  है
 ?

 मंत्री  मोरारजी  :  नही ं।

 से  wea  ही  नहीं  उठते  ।

 क्र  तवा  राज्यों  में  लोक  निर्माण  विभाग  का  मामल  परिवहन

 a  यशपाल सिह  :

 श्री  बिन  चन्द्र  सेठ : रिसस

 क्या  वित्त  मन्त्री
 २४  १९६३  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ४६८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  ग  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  योजना  की  परियोजनाश्रों  सम्बन्धी  समिति की  केन्द्र  तथा  राज्यों  दोनों  में

 लोक  निर्माण  विभाग  के  रूप  में  अमल  परिवहन  करने  के  विषय  में  की  गई  सिफारिशों  पर  विचार

 कर  लिया  है  तथा  उन  पर  कोई  निर्णय  कर  लिया  ह  कौर

 यदि  तो  उनकी  कार्यान्वित करने  के  लिए  क्या  कदम  उठ र  गए  हैं  ।

 चित्त  मंत्री  सोरारजो  सिफारि  ग्राम  तक  राज्य  सरकारों  तथा

 सम्बन्धित  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  विचाराधीन  नहीं  हैं  ।

 ई  ही  नहीं  उठता  |

 सोने  का  तस्कर  व्यापार

 1२४३.  थ्री  दौ०  चं०  फार्मा  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे कि  :

 २०  १९६२  को
 नई  दिल्‍ली  के  पालम  हवाई  प्रड ड

 पर  सीरिया के  एक

 राष्ट्र जन  से  लगभग ८  लाख  रुपये  के  मूल्य  का  ७५  किलोग्राम  सोना  बरामद  FAT  था

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ;  कौर

 PERR  में  सीमा  शुल्क  श्रधघिकारियों  द्वारा  देश  में  कुल  कितनी  मात्रा में
 तथा

 कुल  कितने

 मलय  का  सोना  बरामद  किया  गया  ?

 वित्त  मंत्री  सोराज  हां  ।

 सोना  पकड़ा  गया  था  तथा  व्यक्ति  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  था  ।  इस  समय  वह  जमा

 नत  पर  है  ।  बाद  न्यायनिण॑यनाधीन है  ।

 बरामद  किए  गए  सोने  की  मात्रा  RQ, KRYM  ८५  किलोग्राम

 बरामद  किए  गए  सोने  का  मलय  २  करोड़  ७५  लाख  रुपये

 baa
 अंग्रेजो म
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 a *

 ड  तों  कके  लिये

 श्री  भक्त
 BY,

 ‘att  भागवत
 हा  आजाद

 क्या  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  २४  १९६२ के  श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या

 १०६५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नावें  नई  दिल्‍ली  में  संसद्‌  सदस्यों  के  प्लैट्स  का  निर्माण-कार्य  प्रारम्भ  हो

 गया  है  ;

 यदि  तो  उसका  निर्माण-कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  ;  ग्रोवर

 सिद्दी  सदस्यों
 के

 दिल्‍ली
 निवास

 की
 व्यवस्था  में  ait  सुधार  करने  के  लिये  कौन-कौन से

 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 श्रावास  तथा  पुनर्वास  संत्री  मेहर  चन्द  :  हां  ।

 लगभग  एक  साल  के
 अन्दर  ।

 रफीमार्ग  पर  दो  होस्टलों  के  निर्माण  की  भी  संजूरी  दे  दी  गई  है  ।  इनमें  १४४  कक्ष

 होंगे  wit  इन  पर  ३९ ४३  लाख  रुपये  लागत  ।

 दिल्‍ली  में  प्रतिनियुक्त  कर्मचारी

 भी  त्यागी  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  जो  कर्मचारी  प्रतिनियुक्ति  पर  काबे

 कर  रहे  हैं  उनकी  कुल  संख्या  कितनी है  ;

 उनमें  से  कितने  दिल्‍ली  के  बाहर  के  कार्यालयों  से  हैं  तथा  कितने  स्थानीय  कार्यालयों

 att

 उन्हें  कुल  कितना  प्रतिनियुक्ति  भत्ता  दिया  जाता  है

 वित्त  मंत्री
 मोरारजी

 :  से  जानकारी  एकत्र कीं  जा  रही  है  तथा

 यथा
 समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 |

 सरकारी  मुद्रणालय  के  प्रबन्धकों  का  सम्मेलन

 1२४६.  श्री  रामेशवर  टाटिया  :  क्या  mara  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 ~
 4
 > र

 नई  दिल्ल  हाल  ही  में  सरकारी  मुद्रणालयों  के  प्रबन्धकों  का  जो  सम्मेलन  हुआ  था

 उसमें  जो  चर्चा हुई  थी  उसके  क्या  ब्यौरे

 सामान्य  रूप  में  मुद्रणालयों  की  तथा  विशेष  रूप  में  हिन्दी  मुद्रणालयों  की  उत्पादन

 क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  निश्चित  किए  गए  थे
 !

 तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द
 :  १९६१  में

 भारत  सरकार  के  मुद्रणालयों  के  प्रबन्धकों  जो  सम्मेलन  $  था  उसमें  सरकारी  मुद्रणालयों  में

 कार्यों  चालन  विभिनन
 प्रशासनिक  तथा  प्राविधिक  समस्याओं  पर  चर्चा  की  गई  थी

 deli
 मुद्रणालयों

 tna  अंग्रेजी  में



 ६  १८८४  )
 fat  खत  उत्तर  ६७७

 को  सौंपे  गए  कार्यों  का  युक्तिपूर्ण  मुद्रण  की  क्षमताश्रों  में  प्रबन्ध  प्रेरणात्मक

 क  cer  सदय संघारण  सामग्री  पबा  कप  तथा  श्रमिकों  की

 सुख  सुविधायें  अदि  भी  सम्मिलित  हैं  ।

 सरकारी  मुद्रणालयों  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  ग  लिये  गए

 हैं

 (१)  कोयमबटोर  राज्य  )  ,  कोटि  (  केरल  राज्य  )  तथा  रिंग  नई  दिल्लो  में

 में  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  के  दौरान  नये  मुद्रणालय  की  श्र

 (२)  अतिरिक्त  उपकरण  प्राप्त  करके  तथा  भ्र ति रिक्त  पालियां  भी  चला  कर  विद्यमान

 मुद्रणालयों  की  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  करना  ।

 हिन्दी  के  अलग  मुद्रगालय  नहीं  हैं  ।  भारत  सरकार  के  कुछ  मुद्रणालयों  में  हिन्दी  कम्पोजिंग

 तथा  मुद्रण  की  सुविधायें  हैं  ।  क्षमता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  जो  कदम  उठाये  गए  हैं  उनसे  हिन्दी  में

 मुद्रण  की  क्षमता  में  भी  वृद्धि  होगी  ।

 पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  के  गारंटी  कतारों  थ
 घ  fax  वध  कानूनी  कार्यवाही

 श्री  ब०  कु०  दास

 1२४७
 गयी  सुबोध  हंसना :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 १९६१-६२  में  कितने  मामलों  में  पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  के  ऋण  प्राप्त  करने  वालों  के

 गारण्टीकर्ताश्रों  के  विरुद्ध  कानूनी  कार्यवाही  की  गई  है  ;  भ्र ौर

 उस  भ्र वधि  में  गारण्टीकर्ताश्रों  से  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  ?

 मंत्री  मोरारजी  :  प्रौढ़  गारण्टीकर्ताश्रों  के  विरुद्ध  कोई  भी

 मामला  न्यायालयों  को  निर्दिष्ट  नहीं  किया  गया  है  परन्तु  9X  मामलों  में  कलक्टरों  से  ऋणों  की

 भु राजस्व के  रूप  में  वसुली  करने  के  लिये  कहा  गया  है  ।

 रामकृष्ण पुरम में  क्वार्टर

 _  श्री  भागवत  झा  आजाद  :

 1२४८.  श्री  भक्त  ददन

 नया  श्रीवास  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रामकृष्णपुरम्‌  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिये  क्वार्टरों  का  निर्माण

 कार्य  पूरा  हो  गया  है  ;  कौर

 यदि
 तो

 क्या  वे  एलाट  किये  जा  चुके  हैं
 ?

 1  श्रीवास कौर  पुनर्वास  मंत्री
 मेहर  बन्द  खन्ना  )  :  a

 पुरम्‌ में निमित में  निमित  ४,३००  क्वार्टरों
 में  से  3,8  ३०  एलाट किये  जा  चुकें  हैं  ।  शोष  क्वार्टर  भ्रांति के

 गेंद  मांगों  को  पूरा  करने  कौर  उन  लोगों  को  स्थान  देने  के  लिये  आरक्षित  कर  लिये  गये
 हूँ  जिन्हें  विकास

 प्रयोजनों  के  लिये  अर्जित  किये  गये  क्षेत्रों  को  छोड़ना
 पड़ता

 है  ।

 मूल  aaa  में



 Rien  लिखित  उत्तर  २&  फरवरी  १९६३

 दिये बकस राज्यों  द्वारा  भूमि  का

 1२४९  श्री  शिव  चरण  गुप्त  :  क्या  श्रीवास
 गोर

 पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने की

 करेंग  कि

 क्या  यह यह  सच  है
 कि

 सरकार  ने  राज्य  सरकारों
 को  भूमि  के  भजन  एवं  विकास के  लिये

 कणों  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिये  PEKE  में  एक  योजना  चाल  की  थी  ;

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिये  प्रत्येक  राज्य  को  कितना  ऋण  दिया  गया  कौर

 इस  योजना  के  भ्रन्तगंत  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  कितनी  भूमि  का  भ्र जन  एवं  विकास  किया

 गया है  ?

 1  कौर  मेहर  चन्द  हा  |

 विवरण निम्न  प्रकार  है
 oo

 क्रम  सख्या  राज्य  योजना  के  चाल  १९६२-६३  के

 किये  जाने  के  समय  झावश्टित

 से  ३१  ऋण  सहायता

 PER  तर्क दी

 ऋण  सहायता

 रूपयों  में )

 राय  प्रदेश  8,0००  Ro  9°

 oe भ्र

 बिहार  25  द्  20  eo

 eo  00 गुजरात  २०  Ro

 जम्म  तथा  काश्मीर  न  २४  द्  २५

 ७२  20  0@

 मध्य  प्रदेश  १५.८६  ०  a0

 मद्रास  EYE  90.0  oo

 पू  €  ys  oe Re

 20  मसूर  23  २०  Qo  ००9

 नगर  00 श्श्  उडीसा  २६  १०

 श्र  पजाब  २६  ३०  AX  00

 शदे  राजस्थान  प  0  Ro  oo

 उत्तर  प्रदश  १४७  ह  Go  00

 श्श्  पश्चिम  बंगाल  So  ce  qo  9°

 es  ea  EE  RE  eco

 याग  XV,  90  लाख  v i<j *  २५  लाख
 नन  के  भनक  ललन  न

 संयुक्त  वाकई  राज्य  को  PEYE--Fo  में  दी  गई धनराशि  को  सम्मिलित  करके  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 लिखित  स्तर  Gee &  १८८४

 सूचना  राज्य  सरकारों  से  एकत्रित  की  जा  रद्दी  है  गौर
 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 दिल्‍ली  की  वृहद  योजना

 1२५०.  श्री  दिव  चरण  गुप्त  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 क्या यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  की  वृहद  योजना  में  योजना  के  प्रत्यायन  के
 लिये  कानून

 वर्तमान  कानूनों  में  संशोधन  करने  ate  विनियम  बनाने  का  उपबन्ध

 यदि  तो  इन  उपबन्धों  का  ब्योरा  क्या  श्र

 सरकार  द्वारा  इन  उपबन्धों  के  प्रत्यायन  के  लिये  क्या  कदम  उठाये
 जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  जी  योजना  में  दिल्‍ली  विकास

 नियम  में  सं परिवर्तन  की  सिफारिश  की  गई  है  ।

 झ्र  वत
 मान

 afafray  विकास  में  संशोधन  का  प्रश्न

 विचाराधीन  है  कौर  उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में  कभी  तक  अन्तिम  ta Faenrrr
 नहीं  हुमा है

 ।

 न  नियंत्रण  ale

 श्री  aaa fag  :
 1२४५१.

 ‘Lat  बूटा  सिंह  :

 क्या  faa  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंग कि  :

 क्या  स्वरण  नियंत्रण  ate  में  जौहरियों  के  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  के  लिये  अभ्यावेदन

 श्रान्त  हुए  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया कया  है  ?

 मंत्री  मोरारजी  :  नहीं  ।

 सरकार  इस  समय  स्वर्ण  बो  में  जौहरियों  का  प्रतिनिधि  नामांकित  करना  आवश्यक

 समझती  है  ।  परन्तु  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  ats  कौर  सरकार  को  सलाह  देने  के  लिये

 स्वर्ण  ais  द्वारा  एक  प्राविधिक  मंत्रणा  समिति  निमित  की  जानी  चाहिये  ।  इस  समिति  में  जौहरियों

 के  कुछ  प्रतिनिधि  सम्मिलित  करने  का  प्रदान  विचाराधीन है  ।

 इन्दौर  में  पुनर्वास  कार्यालय

 1२५२.  श्री  हाजी  नया  श्रावास  wie  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग कि  :

 क्या  पुनर्वास  विभाग  का  इन्दौर  स्थित  कार्यालय  १९ ६२  में  बन्द  कर  feat  गया

 कितने  कर्मचारी  छंटनी  किये  और

 awrarfeart  केਂ  उपहार
 इन  कू  34a  न  सम्बन्धी  तथा  अन्य  कितने  मामलों  का  निर्णय  गर्मी

 बाकी  है
 ?

 मूल  अग्रज  में
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 श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  far

 का  दोष  काय  १९६२  में  इन्दौर  से  दिल्‍ली  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  था  ।  मैनेजिंग  प्रोफेसर

 कम-श्रसिस्टेंट  कस्टोडियन  श्रॉफ  इवाकुइ  प्रापर्टी  का  कार्यालय  अभी  इन्दौर  में  चल  रह  है  ।

 तीसरी  कौर  चोथी  श्रेणियों  के  १०  कमेंचारी  ।

 रे  उपदान  के  दावे  और  २  शअवधिक  छटी  के  दावे
 |

 केन्द्रीय  सिचाई  तथा  विद्युत  ate

 gm  रघुनाथ  fag :
 1२४३.

 श्री  टाटिया

 नया  सिंचाई  शर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 केन्द्रीय  सिचाई  तथा  विद्युत ब ंपीढ  ने  एक  श्रनुसन्थान  एकक  स्थापित

 का  निर्णय  किया  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा

 सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (a7  केन्द्रीय  सिचाई

 तथा
 विद्युत्‌

 बोर्ड  द्वारा  किसी  अनुसन्धान  एकक  की  स्थापना  नहीं  की  जा  रही  है  ।

 set  ही  नहीं  उठता  ।

 ata  में  सिचाई  alk  वियत  की  बड़ी  परियोजनाओं

 श्री
 शुद्ध ७  रहे  राघवन

 Pre.
 श्री  पोस्ट  कार्ट

 :

 क्या  सिचाई  ait  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  केरल  की  सिंचाई  स्रात  विद्युत्‌  की  कितनी  बड़ी  परियोजनाओं  मंजूरी  के  लिये

 योजना  आयोग  में  पड़ी  हुई  कौर

 उनकी क्या  स्थिति  है  उनमें  कितना  व्यय  होगा  तथा  उनसे  कया  लाभ  होगे  की  झ्शा है है
 ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रलगेशन  एक  मि नकारा

 परियोजना  i

 बाढ़  नियंत्रण  तथा  विद्युत्‌  परियोजनाओं  सम्बन्धी  मंत्रणा  समिति  ने  अपनी

 प्--  को  हुई  बैठक  में  परियोजना  पर  विचार  किया  कौर  उसके  विचार  केरल  सरकार  को  सुचित

 कर  दिये  गये थे  |  योजना  गया  केरल  सरकार  उत्तर की  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  ग्रा योग

 के  साथ  मिलकर  जांच  कर  रहा  है
 ।

 मंत्रणा  समिति  की  अगली  बैठक  में  यह  मामला  रखा  जायेगा

 परियोजना में  २००.  ००
 लाख  रुपये  व्यय  होने  का  अनुमान है  तथा  उससे  2X2  ४०  हजार  एकड़

 क्षेत्र  में  सिचाई  की  जा  सरकेगी  ।
 लिहिन

 मिल  WTR  म



 €  १८५८४  लिखित  उत्तर  eat

 woos
 च्

 मि  4%  सकी

 Ray  श्री  सर  पांडेय  :  बया  वित्त  मंत्री  २२  १९६२  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 ७५१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 गाजीपुर

 अफीम  कारखाने  के  ग्राघुनिकीक रण

 की  योजना  की  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 faa  मंत्री  (2tt  sierait
 :  योजना  के  वित्तीय  शर  तकनीकी  पहलु प्र ों  की  ate

 जांच  की  जा  रही  है  ।

 मनी  त्रिपुरा  ate  अन्दमान  में  नने  का  पानी

 1२४५६.  भी  मंडी  :  ब्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  त्रिपुरा  wie  अंदमान  के  संव  राज्य-क्षेत्रों  में  पीने  के  पानी

 के  संभरण  की  व्यवस्था  की

 यदि  तो  कह  व्यवस्था  कया

 उस
 पर

 प्रति  at  कितना  व्यय  होता
 है

 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  से  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 भाता है  ।  में  रक्षा  गया
 ।  देखिये  संख्या  एल०  टो ०  ८७८/६३।  |]

 राजघाट  में  गांधी  स्मारक

 1२४७.  श्री  दी०  चे  शर्मा  कया
 श्रावास

 तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 राज वाट  में  गांधी  स्मारक  के  काय  में  क्या  प्रगति  हुई

 उसके  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  श्रद्धा  तर

 इस  प्रयोग  के  लिये  क्रांति  धनराशि  शभ्रावण्टित  की  गई  है
 ?

 श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्रो  मेहर  चन्द  गांधी

 स्मारक  परियोजना  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।  प्रथम  चरण  में  मुख्य  समाधि  का  निर्माण

 होगा  जिसका  प्रांगण  भूरे  ग्रेनाइट  का  होंगा  जिसके  बीच  में  एक  काले  ग्रेनाइट  का  पत्थर  होगा  तथा

 जिसके  चारों  ate  संगमरमर  की  चारदीवारी  होगी  ।  चारदीवारी  के  बाहर  एक  बड़ा  प्रांगण  होगा

 जिसके  चारों  झोर  १२  फीट  ऊंची  पत्थर  तथा  ईटों  की  दीवाल  होंगी  कौर  मिट्टी  के  टीले  से  घिरा  gar

 होगा  ।  दीवारों  पर  गांधीजी  के  जीवन  से  सम्बन्धित  भित्ति  प्रस्तर  मूर्तियां  तथा  शिलालेख

 प्रदर्शित  किये  जायेंगे  ।  प्रथम  चरण  का  भित्ति  चित्रों  और  चित्रों  को  १९६६३

 तक  पूर्ण  हो  जाने  की  आशा  दूसरे  चरण  का  जिसमें  बहुत  से  भू-भाग  पर  कृत्रिम

 नहरें  आदि  बनाना  सम्मिलित  शीघ्र  ही  प्रारम्भ  किया  जायेगा
 |

 समस्त  काय  में  Ge  ४४  लाख

 रुपये  व्यय  होने  का  अनुमान  है  ।

 ह  चिन  ee  ee  ei  a oeee

 मूल  aa  म



 मम
 न

 a

 लिखित
 उत्तर  २८  १९६३

 श्री  लैलम  जल-विद्युत  परियोजना

 1२४५८.  श्री  कोयला  बेहया  :  क्या  सिचाई  ale  विद् यत चके  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  सरकार ने  श्रीसेलम  जल  परियोजना  के  satin  क्लियरेंसਂ  के  लिखे

 कब  प्रार्थना  की

 क्या  सरकार  ने  परियोजना  के  लिये  टेक्नीकल  मंजूरी  दे  दी  ate

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शौर  fara  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  वह  परियोजना

 आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  १९६२  में  प्राप्त  हुई  थी  |

 नहीं  ।

 परियोजना  प्रतिवेदन  की  कभी  ax  जल  तथा  विद्युत्‌  ara  द्वारा  प्राविधिक  छानबीन

 को  जा  रही  है  ।

 राजस्थान  क  गांवों  में  बिजली  लगाना

 २५६.  शी  बैरवा  कोटा  :
 कया  सिचाई

 शोर  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 राजस्थान  में  गांधी  सागर  बांध  से  उत्पादित  बिजली  में  से  गांवों  को  भी  बिजली  दी

 गई  शोर

 क्या  इसका  कोई  मापदंड  बनाया  गया  है  कि  बिजली  देने  के  लिए  कितना  बड़ा  गांव

 होना  चाहिये  ate  कितनी  जनसंख्या  होनी  चाहिये  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  :  जी  हां  ।

 जी  हों  ।  उन  बस्तियों  में  बिजली  देने  बात  सोची  जाती  है  जिनकी  आबादी  ५,०००

 सै  ज्यादा  हो  या  श्रगर  कम  भी  हो  तो  वे  बस्तियां  व्तंमान  या  प्रस्तावित  उप-ट्रांसमिशन  लाइनों  के

 [%  मील  से  लेकर  ५  मील  तक  के  घेरे  में  बसी  हों  या  SI-ez  से  १०  मील  के  घरे  में  बसी

 बरात  कि  ऐसी  स्कीमों  से  लाभ  होता  हो  are  ऐसा  काम  करने  के  लिए  भ्रावश्यक  रकम  भी  हाथ  में

 हो  ।  खेती-बाड़ी  के  विभव  वाली  ऐसी  बस्तियों  का  खास  खयाल  रखा  जाता  है  तदर्थ

 रखी  गई  रकम  के  बिजली  देने  से  उत्पादन  में  बढ़ोतरी  की  संभावना  हो  ।

 मणिपुर  में  जल-बिद्युत॒  योजनायें

 1२६०.  भी  रीडिंग  किलिंग  :  कया  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मणिपुर  प्रशासन  द्वारा  दूसरी  ate  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  अभी  तक

 जल-विद्युत  योजनायें  प्रारम्भ  की  गई  सनौर

 इस अ  वधि
 के  दौरान

 ra  प्रगति
 हुई  ह  कौर  कितनी  सफलता  मिली  है  ?

 wit  में



 १  १८८४  सभा-पटल  पर  रखें  गये  पत्र  गद्दे

 1 सिंचाई  शौर  frag  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्रो
 (att  ~ ATT )

 :  are  विवरण

 संलग्न  है  ।
 में  रखा  गया  |  देखिये

 संख्या  एल०  टी०  s9e/ ER  1]

 सभा  पलट  पर  रखें  गये  पत्र

 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  लिमिटेड
 के  १९६१-६२  के  वर्ष

 का
 बारीक  प्रतिवेदन

 तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  मैं  fF  had  पत्रों  की

 शुक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं

 समवाय  अधिनियम  १९५६  की  धारा  तक  की  SI-FTT  (१)  के  अन्तर्गत

 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  लिमिटेड  नई  दिल्ली  के  वर्ष  १९६१-६२

 वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  तौ निभा े  उस  पर  नियंत्रक  महालेखा-परीक्षक

 को  टिप्पणियों  सहित  ।

 उक्त  निगम  के  कार्य  की  सरकार  कारा  समीक्षा  ।
 में  रखी  गई  ।

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  ८६७/६३]

 बंगाल  वित्त  कर  )  अधिनियम  के  शब्दगत  भ्र धि सूचनायें

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  to  :  मैं  निम्नलिखित  पत्रों  की
 एक-एक

 ait  सभा-पटल  पर  हूं

 बंगाल  वित्त  विनियम  १९४१  जो  दिल्ली  संव राज्य  क्षेत्र  में  भी

 लागू  है  कीਂ  घार  २६  की  उप-धारा  (४)  के  श्रन्तगत  दिल्ली  feat  कर  नियम

 EY?  में  कुट्योर  संजो  बन  करने  वाली  दो  श्रधिसूच  नामों  की  एक-एक  प्रति

 दिनांक  १३  जुलाई  ge E2  के  दिल्ली  गजट  में  प्रकाशित  अ्रथिसुचना  संख्या

 एफ
 न्यु ~  ।

 दिनांक  १७  नवम्बर  १९६२  के  दिल्‍ली  गजट  में  प्रक/शित  अधिसूचना  संख्या

 एफ  ¥ (22) /§3—fHr  ।

 विदेशी  मुदा  विनियमन  विनियम  १९४७  की  घारा  २७  की  उप-धारा  (३)  के

 अन्तर्गत  दो  श्रथिसूचनासों  की  एक-एक  प्रति

 दिनांक  ४  नवम्बर  १९६६१  को  जी०  एस०  मार  संख्या  १३३०  |}

 दिनांक  ४  नवम्बर  १९६१  की  जी०  एस०  अर ०  संख्या  १३३१  }

 रोष  वरीय  तथा  प्रश  घन  सदत्मप्रो  ग्र विनियम  PRYY  की  घारा  १६

 की  उप-वारा  (  ४).  के  अन्तत  दिनांक  २६  जनवरी  १९६३  की  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  ग्राम  १३३  में  प्रकाशित  श्रौष घीय  तथा  प्रस  सामग्री  उत्पादन

 लविंग
 नियम

 tags  ही  तुक  प्रति  ।

 sia  की  में



 av  सभा-पटल  पर  गये  पत्र  २८  १९६३

 -1  कलो सीमा  शुल्क  १९६  २  घारा  ANN 9US  के  mata  निम्नलिखित

 सुनारों  की  एक-एक  प्रति

 दिनांक  २  फरवरी  १९६३  की  श्रघिसूच ना  संख्या  जी०  एस०  कार  98s

 में  प्रकाशित  यात्री  के  सामान  )  १९६३  ॥

 दिनांक  २  १९६३  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  c€

 में  प्रकाशित  यात्रियों  का  सामान  FERR

 श्रीलंका  सामान  2&Ro  कुछ  संशोधन  करने  बाले  दिनांक

 \  १९६३  के  एस०  मो  संख्या  २६३  ।

 दिनांक  १६  १९६३  की  जी०  एस०  कार  संख्या  २८३  जिसमें

 दिनांक  ३  १९६२  की  जी०  एस०  श्रार०  संख्या  १४३२  का  छशुद्धि-पत्र

 दिया  gar  है  |

 समुद्र  सीमा  शुल्क  १८७८  के  श्रन्तगंत  निकाली  गई  निम्नलिखित

 अधिसूच्चनाश्ों  की  एक-एक  प्रति

 दिनांक  १९  १९६३  की  जी०  एस०  कार  संख्या  €७  |

 दिनांक  २६  ERR  की  जी०  एस०  कार  संख्या  १३४५  |

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  प्रत्याशी

 2 ¥o  में  कुछ  कौर  संशोधन  करने  वाली  समुद्र  सीमा  शुल्क  १८७८

 ale  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक  १९४४  के  अन्तरगत  निकाली

 गई  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाझं  की  एक-एक  प्रति

 दिनांक  १९  १९६३  की  जी०  एस०  कार
 संख्या  १००  |

 दिनांक  १६  ERR  की  जी०  एस०  कार  संख्या  १०१  |

 दिनांक  २  १९६३  की  जी०  एस०  अर०  संख्या  १८२  |

 में
 रवि  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  280/§3, ३,  एल०  टी०  1923/83,

 दल ०  टी ०  ८६८/६३,  एल  नदी  ८६९/६३,  एल०  ठी०
 ८७०/६३,  एल०  दो  ८७१/६३,  शर

 एल०  टी ०  ८७२/६३  ॥]

 धन  कर  के  परम्परागत  जेवर  पर  संशोधन  नियम

 fait  ब०  रा०  भगत  :
 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  की  कौर  से  मैं  धन  कर  PeXe

 की  थारा  ४६  की  उप-बारा  (¥). & areata के  श्रन्तगंत  दिनांक  १९  १९६३  की  अधिसूचना  geri

 जी०  एस०  करार  १२८  में  प्रकाशित घन  कर  के
 परम्परागत  जेवर पर  छूट  )

 संशोधन

 १९६३  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता हूं
 ।

 में  रखी  गई
 ।  देखिये  संख्या  एल०

 टी०  ८५६६३  ।]

 aes  Sy

 —  राणा

 faa  अंग्रेजी  में



 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  १६६२-६३  ६८५ &  १८८४

 समुद्रीय  बीमा  faa

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन

 श्री  Yo  चे  फार्मा  :  मैं  समुद्रीय  बीमा  से  सम्बन्धित  विधि  को  संहिताबद्ध

 करने  वाले  विधेयक  पर  संयुक्त  समिति  के  प्रति  दन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता

 क

 प्राक्कलन  समिति  ar  प्रतिवेदन

 तेरहवीं  at
 बीसवां  प्रतिवेदन

 पश्चि  दास प्पा  :  मैं  निम्नलिखित  सभा-पटल  पर  रखता  हुं  ——

 (१)  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति

 के  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  में  को  गई  सिफ़ारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  काय

 वाड़ी  के  बारे  में  तेरहवां  प्रतिवेदन

 सैनिक  विमान  चालकों  के  :  शिक्षण  तथा  नौकरी  के  बारे  में  एक-सौ-पंद्रहवीं

 प्रतिवेदन  ।

 भारतीय  ऋतु  विज्ञान  विभाग  के  बारे  एक-सौ-ग्रीस  वा  प्रतिवेदन  |

 (२)  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय:-राष्ट्रीय  उद्योग  विकास  निगम  लिमिटेड--के

 बारे  में  प्राक्कलन  समिति  के  एक-सौ-बाइसवें  प्रतिवेदन

 में  की  गई  सिफ़ारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  बीसवां

 प्रतिवेदन  |

 ee

 अनुदानों  की
 मांगें  १९६२-६२

 व्य ram  >  नालक सच 4h  ने  atqey श्रिया  महोदय :  at  हम
 १९६२-६३

 के  लिये  रेलवे
 प्रा य  में  ग्रनुदानों  की

 अ्रनुपुरक  मांगों  पर  चर्चा  करेंगे |

 1  रेलवे  मंत्रालयमें  उपमंत्री  शाहनवाज  :  इन  अनुष्का  मांगों  को  प्रस्तुत  करते

 हुए  मैंने  यह  निवेदन  करना  है  कि  मांग  संख्या  ८  ae  €  के  श्रन्तगंत  व्यय  के  लिए  अनुपूरक

 धनरादि  की  अब  आवश्यकता  नहीं  रह  गयी  है  कौर  मांग  संख्या  १६  के स्वीकृत  भाग  के  परबीन

 आवश्यक  भ्र ति रिक्त  घनसाली  में  से  तीन  करोड़  रुपये  कम  कर  दिये  गये  हैं  ।

 १९६२  में  पेश  की  गयी  कौर  संसद  द्वारा  स्वीकृत  की  गयी  श्रीनगर  मांगों  में  रेलवे

 श्रायव्ययक  पर  झ्रापातकाल  के  परिणामस्वरूप  होने  वाले  व्यय  को  शामिल  नहीं  गया  था  ।

 अरब  जो  मांगें  पेदा  की  गयी
 उसमें

 यह
 way  भी  शामिल

 हैं  ।

 tae  प्रंग्रेजी  में



 घ्  अनुदानों की  अ्रनुपुरक  मांगें  १९६२-६३  २८  १९६३

 ब  १९६२-६३  के  लिये  रेलवे  मंत्रालय  को  भ्रनुदानों  को  निम्नलिखित  भुरक  मांगें  प्रस्तुत  को

 गयीं

 मंग  संख्या  aa  राशि
 नला

 रुपये

 साधारण  कार्य वहन  व्यय-संचालन  करमचारी  १,२८,  ६४,०००

 2,019,  93,990 साधारण  कार्बन  व्यय-संचालन

 सधारण  कार्य वहन

 विविध  व्यय  2,95,38,000

 दे  चालू  लाइनों  पर  काम  )-*-

 श्रमिक  कल्याण  २२,७४,०००

 द  चालू  लाइनों  पर  काम-विस्तार  ८,€५,  १४,०००

 १७  चालू  लाइनों पर  काम-प्रतिस्थापन  SAX,  4,000

 भी  स०  मो  :  मैं
 मांग  संख्या  ५,  ७,  कौर  १३  पर  कुछ  कहूंगा  ।

 मांग  संख्या  ५  का  सम्बन्ध  रेलवे  की  egal  कीਂ  मरम्मत  से  सम्बन्धित  है  ।  दस  बारे  में  मेरा  निवेदन

 है  कि  रेलवे  द्वारा  किये  जाने  वाला  साधारण  ग्रोवर  श्रसाथधारण  मरम्मत  का  जो  भी  काम  होता  है  वह

 बहुत  ही  निम्न  स्तर  का  होता  यदि  इस  जोर  समुचित  ध्यान  न  दिया  गया  तो  ate  अधिक  दु  टनों

 के  होने  का  डर  हो  फिर  इससे  राष्ट्र  को  भारी  हानि  पहुंच  सकती  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  इस  बात  को  ठोक  करने  के  लिए  कय  कार्यवाही  को  जा  रही  है  ।  इसके  लिए  श्रमिकों  के  विभिन्न

 संघों  का  भी  सहयोग  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।  क्या  श्रमिकों  का  सहयोग  प्राप्त  किया  गया  है  ?

 मांग  संख्या  ६  के  उल्लेख  से  मैं  चित्तरंजन  श्रमिक  संघ  तथा  दक्षिण  रेलवे  संघ  का  उल्लेख  करना

 चाहता हूं  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इन  संबधों  को  मान्यता  दी  जानी  चाहिए  |

 मांग  संख्या
 ७

 का
 सम्बन्ध

 कोयले  के  व्यय हे  |  इस  बारे  में  मैं  सरकर  से  यह  THAT  चाहता हूं

 कि  वह  बताये  कि  मुगलसराय  से  परे  के  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  मात्रा  में  कोयला  सम्भरण  करने  के  लिए

 कदम  उठाये  जा  रहे  |  हमें  यह  ध्यान  रखना  होगा  कि  काटीं  कोयले  का  संकट  पदा न  हो

 जाये  ।  इस  समय  कानपुर में  ही  देश  भर  में  चल  रहे  उद्योगों  के  पास  कोयले  का  स्टाक  बहुत

 कम  है  |  सरकार  को  इस  बारे  में  स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहिए  |

 मांग  संख्या  €  के  उंह  से  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  कर्मचारियों  को  सेवा  निवासी

 के  समय  भविष्य-निधि  ate  उपदान  की  राशि  के  भुगताने  में  सामान्य  देरी  कर  दी  जाती है  ।

 इससे  बहुत  सी  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  जाती  हैं  ।  सरकार  को  उसकी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  |  कोयले

 की  चोरी  लगातार  हो  रही है  ।  पता  चला है  कि  यह  चोरी  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  सहयोग  से  हो  रही  है  ।

 मांग  संख्या  १३  के  उल्लेख  से  मेरा  निवेदन  है  कि  रेलवे  कर्म चा  रियों  को  पर्याप्त  रूप  से

 चिकित्सा-सुविधा  प्राप्त  नहीं  होती  ।  फायर मैनों  शादी  जो  बहुत  कम  करते  समय

 समय  पर  चिकित्सा-परीक्षा  की  जानी  चाहिए  ।  सभा  को  यह  भीਂ  बताया  जाना  चाहिए  कि  कानपुर

 में  में  पहलगाम  में  विश्वामग्रड़ों  के  लिए  कितनी
 धनराशि  दी  गर्मी  है  ।

 अंग्रेजी  में



 १८८४  शन दानों  की  अ्रनुपूरक  मांगें  PeER—-FY  Ee:

 थी  बड़े  :  भ्रध्यक्ष  सप्लोमेंटरी  डिमांड्स  फौर  ग्रान्ट्स  इस

 समय  हाउस  के  सामने  पेश  हैं  ।  इस  बारे  में  मैंने  पब्लिक  एकाउंट्स  कमेटी  की  रिपोर्ट

 >  ।  सप्लीमेंट्री  डिमांड्स  फौर  area  की  मंजूरी  मांगने  का  उद्देश्य  यह  बतलाया  गया

 कि  इमरजेंसी  पीरियड  में  ज्यादा  खर्चा  ara  से  २५३९  करोड़  रुपये  की  ग्र ति रिक्त  ज़रूरत

 पड़ी  है  ।  चूंकि  ज्यादा  खर्चा  हो  गया  इसलिये  इन  सर्प्ल॑मेंटरी  डिमांड  की  मंजूरी  मांगने  की  जरूरत

 पेश  शाई  लेकिन  यह  ae  कोई  नई  नही ंहै  ।  हर  साल  हाउस  से  सप्लीमेंटरी  डिमांड्स  मंजूरी

 मांगी  जातों  है  ।  लेकिन  होता  यह  है  कि  सप्लीमेंट्री  ग्रान्ट्स  के  ज़रिए  फंड्स  हासिल  तो

 कर  लिये  जाते  हैं  लेकिन  वह  खर्च  नहीं  हो  पाते हैं  ।  इस  बारे  में  पब्लिक  एकाउंट्स  कमेटी

 ने  अपनी  रिपोर्ट  में  इस  बारे  में  स्ट्रिक्चर्स  पास  किये  हैं  ।  कभी  १९६३  की  रिपोर्ट  मिली

 है  ।  उसके  पेज  २  में  यह  लिखा  gar  है  कि  जिस  महीने  में  यहां  ares  पालियामेंट  से  मंजू

 हुई  उसी  महीने  में
 वह  एमाउंट्स  स  डर  किये  गये  सन्‌  १९६३  की  झ्राडिट  रिपोर्ट  रेलवे  में  कई

 बतलाये
 गये  हैं  जिनमें  सप्लीमेंटरी  ग्रान्ट्स  के  जरिए  फंड्स  हासिल  किये  गये  श्रौरक्म  से  कम  तीन

 केसेज  में  उसी  महीने  में  वह  एकाउंट्स  सरेंडर  कर  दिये  गये  |  कंस्ट्रक्शन  ख़ौफ़  न्यू  लाइंस  के

 लिए  मैच  PER  में  ६  लाख  ८६  हज़ार  रुपये  हासिल  किये  गये  जिसमें  से  कि  © &€&& ६  हज़ार

 रुपये  उसी  महीने  सरंडर  कर  दिये  गये  इस  तरह  से  फाइनल  सेविका  ख़ौफ़

 )  १  लाख  ७६  हज़ार  रुपये  की  रही  ।  इसी  तरह  से  गोपन  लाइन  वक्‍्सं-ऐडीदंस  के  वास्ते

 द  ६२  में  २  लाख  २५  हज़ार  रुपये  हासिल  किये  गये  जिसमें  से  कि  १  लाख  ce  हजार

 रुपये  उसे  महीने  सरेंडर  कर  दिये  गये  ।  उस  arise  रिपोर्ट  ने  इन  के  अलावा  कौर  भी  एमाउंट्स

 बतलाये  हैं  जो  कि  सरंडर कर  दिये  गये  ।  कम  से  कम  ६,  ७  केसेज़  में  उन्होंने  बतलाया  है  कि  इस

 फक्रिस्म  के  एमाउं  स  सरंडर  कर  दिये  गये  चूंकि  उनकी  ज़रूरत  नहीं  थी  |

 इस
 के  पहले सन्  aN [af < 2-% 3  को

 पब्लिक  एकाउंट्स  कमेटी  की  रिपोर्ट  है  ।  उस  के  पेज  ३  पर

 लिखा  है

 कि  ये  अ्रनुपुरक  मांगें  उसी  की  राठी  are  १९६१ ह है  ५  में  प्राप्त हुई  थी
 कौर  उनमें  से  बहुत

 प्रयोग  नहीं  हो  सकी  थी  ।

 जिस  होने  में  यह  अ्रमाउंट्स  हासिल  किये  गये  उसी  महीने  में  वह  सरेंडर  कर  दिये  गये  ॥

 पब्लिक  एकाउंट्स  कमेटी  ने  इस  के  लिए  रेलवे  ऐडमिनिस्ट्रेशन  को  एक  सुझाव  भी  दिया  है

 उन्होंने  अभी  तक  उस  को  तरफ़  देखा  नहीं  है  ।

 इस  कमेटी  के  समक्ष  दिये  गये  साक्ष  में  यह  बात  मानी  गयी  थी  कि  रेलवे  प्रशासन के  कार्य  में

 बहुत  सी  कमियां  रही  हैं  कमेटी  ने  इस  के  बारे  में  रिलायंस  भी  दिये  हैं  कौर  रेलवे  ऐडमिनिस्ट्रेशन न

 के  लैप्सेज़  का  भो  जिक्र  किया  है  जेसे  कि  नौन  मेंटेनेंस  औफ़  लाइऐंबिलटों  इस  के  बारे

 में  यदि  मिनिस्टर  महोदय  कुछ  प्रकाश  डालेंगे  तो  बरच्छा  होगा  |  रेलवे  का  इतना  बड़ा  स्टाफ़

 रहते  हुए  ऐसो  ग़लतियां  ० हना  अनुचित  प्रतीत  होता  है  |

 इस  के  बाद  मैं ग्रान्ट  नम्बर  १३  लेबर  वेलफेयर  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 लेबर  वैलफेयर  के  बारे  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  बहुत  से  अस्पतालों  में  मिड
 वाइकस

 अर

 लेडी  डाक्टर  नहीं  रहती  हैं  आर  इसका  कारण  यह  है  कि  उनको  कम  पे  दी  जाती  है  ।  इस



 द्वीप  झ्रनुदानों  की  शभ्रनुपूरक  मांगें  )  ,  के ह ७ है  ४ gee  २-६३  गस od  R25  १९६३

 बारे  में  पबलिक  एकाउंट्स  कमेटी  में  काफ़ी  शिकायत  की  गई  है  कि  उनके  जो  लांडरा  कौर  मेकिंग

 एलाउंसेज थे  वहू  बंद  कर दिये गये  ।  आडिट  रिपोर्ट  सन्‌  ६३  के  पेज  २६  पर  कहा  गया
 --

 मई  ace OC)  में  चित्तरंजन  लोकोमोटिव  का  रखाने  के  जनरल  मैनेजर  के  निर्देश  किये  जाने

 पर  रेलवे  बाइ  ने  आ देश  जारी  किये  कि  भाइयों  को  केवल  यूनिफामं  भत्ता  gi  दिया

 जाय  ।  मौर  उनके  खानें  प्रो  कपड़े  धुलाई  के  भत्ते  न  दिये  जायें  ।  इनके  होते
 हए

 भी

 उस  रेलवे में  भत्ते  दिये  जाते  रहे  ।

 इस  के  बाद  में  जब  यह  गातो  मालूम  हुई  तो  उन  मिडवाइफ  से  वह  पैसा  रविवार  करना  चाहिए  जो  कि

 उन्हें  लती  से  दिया  गया  ।  ऐसा  एक  वातावरण पैदा  हो  गया  है  सनौर  लेड  डाक्टर्स  झर  मीडिया

 वाइफस  नहीं  मिलत  हैं  ।  मैं  महसूस  करता हूं  कि  यह  ४४५  तौर  ५  रुपये  का  रेसिंग  और  लाडली

 एलाउंस  बहुत  कम  रखा  है  ।  यही  कारण  है  मध्यप्रदेश  मेमें  ने  बहुत  से  अस्पतालों  में  देखा

 कि  जहां  डॉक्टर  हैं  वहां  नसें  नहीं  जहां  नब्ंज  हैं  वहां  भिडवाइफस  नहीं  हैं  ।  इस

 का  कारण  केवल  यह  है  कि  उन  की  पे  को  कम  किया  गया  है  ।  पहले उन  को  KY  रुपए  प्लस  ४

 पए  मिलते  थे  ।  अरब  उस  को  कम  कर  दिया  गया  है  कौर  कब  एक  ऐसा  वातावरण  पदा  किया

 गया  है  कि  जो  ज्यादा  रुपया  दिया  गया  वह  रियाज़  किया  जायेंगा  ।

 डी  रिपोर्टो  के  पेज  १७  पर  यह  बताया  गया  है  कि  कितना  अपव्यय  होता  है  ।  उस  में

 लिखा  है  कि  चालीस  हजार  रुपए  प्रति-मास  का  अपव्यय  होता  है  भ्र ौर  रेलवे  बोझ  का  उस  तरफ

 बिल्कुल  ध्यान  नहीं  है  ।

 भिलाई  मार्श लिंग  ada  में  जो  क्वार्टर  बनाए  गए  उन  को  बहुत  दिन  तक  किसी  को

 नहीं  दिया  गया  ।  जब
 इसके  बारे  में  मैंने  वहां

 तो  उन्होंने  कहा  कि  इस  के  बारे  में  ऊपर

 से  asa  नहीं  जब  कि  रेलवे  तथा  रिलीज  का  कहना  कि  उन  को  कोई  श्राकुपाई  नहीं  करता
 है

 ।

 इस  बारे में  ग्रामीण  रिपोर्ट  के  पेज  ३०  पर  लिखा है  :

 साउथ  ईस्ट नें  रेलवे  में  भी  बोंडा मंडा  तथा  भिलाई  मॉडलिंग  ars  पर  बहुत  से  ववाटंर  भ्रामक

 लाइन  स्टाफ  के  लिए  बनाये  गये  थे  जो  कि  बहुत  लम्बी
 अवधि

 तक  खाली  पड़े

 चूंकि  मैं  मध्य  प्रदेश  से  भ्राता  इस  लिए  मेरी
 जानकारी  है  कि  भिलाई  मार्श लिंग

 asa  में  जो  क्वार्टर  वे  वैसे  ही  खाल  पड़े  रहे  ate  उन्हें  किसी  को  नहीं  दिया  गया  |

 रेले

 अथारिटीज  कहते  हैं  कि  कोई  उन  को  झा कु पाई  नहीं  करता  जब  कि  वे  कहते  हैं  कि  उन्हें

 दिया
 नहीं  agar  है

 ।

 श्री  काशी  राम  गुप्त  अध्यक्ष  इस  समय  हाउस  में  क्रोम  नहीं है  ।

 श्री  कछवाय  :  अध्यक्ष  श्रभीः  साढ़े  बारह  बजे  लेकिन  हाउस  में  बहोरन

 नहीं है  ।

 alt  उस  से  लॉस  कितना  बोन्डामुन्डा  में  ११६  हजार  रुपए  कौर  भिलाई

 में  २२,०००  रुपये  का  लॉस  श  ।  इस  के  करती  रिक्त  उन  alae  में  किसी  जगह  पानी
 की  व्यवस्था

 नहीं  है  ate  किसी  जगह  एपरोच  रोड  नहीं है  ।  इस  बारे  में  पिछले  सप्लीमेंटरी  बजट  में  हम  ने

 काफ़ी  आवाज़  उठाई  लेकिन  उस  तरफ़  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  |
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 मध्य  प्रदेश  में  जावद  रोड  स्टेशन  पर  उतरने  को  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  कौर  वहां

 यर  कोई  दौड  नहीं  है  ।  इस  बारे  में  मैं  ने  कौर  मध्य  प्रदेश  विधान  सभा  में  झा पोजीशन

 7)  ने  भो  लिखा  लेकिन  अभी  तक  उस  के  बारे  में  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्रमी  कोल  के  पीले  के  बारे  में  कहा  गया है  ।  मैं  श्राप  को  एक  ऐसा  उदाहरण  देता

 जिस  को  नाइट्स  डर  इन  दि  aes  कहा  जा  सकता है
 ।  लगभग  ११,०००  रुपए  को  एक

 जोय-गाड़ो  मिक्सिंग  है  ।  उस  को  कोई  चोर  ले  गया  है  और  कभी  तक  उस  के  बारे  में  कुछ  पता

 नहीं  लगा है
 ग्राम  कोई  छोटी  वस्तु  चोरो  चली  तो  कोई  हर्ज  नहीं  लेकिन  पेज  ३६

 पर  लिखा  है  फि  ३२  वेगास  मीटिंग हैं  श्र  वे  प्रमी  तक  ट्रेसेवल  नहीं  हैं  ।  क्या  वे  ऐवेपोरेट

 हो  गई  हैं  ?  क्या  वे
 आकाश

 में
 चली

 गई  हैं
 ?  राज  रेलवे  में  इतनों  भ्रंथेरगर्दी  चल  रहो  है  ।

 इस  में  लिख  हुआ

 इस  ८१०००
 रुपये  में  बहुत  सी  छोटी  छोटी  मर्दे  हैं  जिन  की  20,000  रुपये  से  करा  है  18.0

 इन  बातों  की  तरफ  ध्यान  देना  चाहिए  ।  इमर्जन्सी  पी  रिया  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ये

 सप्ली  मेंटर  ग्रान्ट्स  तो  इस  सदन  में  पास  हों  लेकिन  ag  जो  weal  हो  रही

 को  समाप्त  क  रने  का  प्रयत्न  करता  चाहिए  ।  पब्लिक  एकाउंट्स  कमेटी  ने  दो  दो  दफ़ा  कहा  है  कि

 सप्लोमेंटरो  wea  नहीं  मांगन  क्योंकि  उसी  साल  सरेंडर  fear  गया  है  ।  १६६२  में

 थो  डसो  प्रकार  हुआ  है  ।  मानने  मंत्रो  इस  तरफ़  ध्यान  दें  झ्र ौर  खुलासा  करें  कि  भिलाई

 मिशेल  Yeas  में  बार्ड  र  क्यों  ख़ाल  पड़े  मिडवाइव्ज़ के  बारे  में  ae  या  स्थिति  है  are  wae

 स्टीवेन पर  श्रमी  तक  दोड़  कयों  नहीं  बनाया गया  है  ।

 थी  प्रिय  गुप्त  :  भ्रनुपुरक  मांगों  के  सम्बन्ध  में  जोਂ  तके  रेलवे  मंत्रालय  द्वारा

 वस्तुत  किये  गये  उनसे  मैं  सहमत हूं
 ।  परन्तु  मैं  कुछ  अपने  सुझाव  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  ।

 a  निवेदन  है  कि  परिवर्तन  तथा  संचालन  कायें  में  प्राकृतिक  श्रमिकों  को  रखना  स्वयं  रेलवे

 बोर्ड  द्वारा  निर्धारित  नियमों  के  विरुद्ध  हे  ।  उनको  भूतलक्षी  प्रभाव  से  वहीं  वेतन  स्तर  धौर

 सूची  बायें  मिलनों  चहिए  जो  नियमित  रेलवे  श्रमिकों  को  दी  जा  रही  हैं
 ।

 इसके  प्रति  रिक्त  संचालन-कम  की  संख्या  बढ़ाने  की  श्रावइ्यकता  है  ।  इस  समय  उन  पर

 काम  का  बोझ है  ।  मैं  सरकार पर  यह  भी  जोर  देना  चाहता हूं  कि  तीसरी  श्रेणी  कौर  चतुर्थ

 श्रेणी  के  तमंचा  रियों  को  संख्या  बढ़ाने  के  बारे  में  उनके  संघों  की  मांग  को  स्वीकार  करले  ।  जो  स्थान

 खानी  हुए  हैं  उन्हें  श्रनिद्चित  काल  तक  स्थगित  नहीं  रखा  जाना  चाहिए ।  इस  बात  का

 qu  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  कि  रात्रि  भत्ता  देने  में  कोई  पक्षपात  नहीं  बरता  जाना  चाहिए  ।

 जो  भी  कोई  रात  के  काम  पर  श्राता  है  उससे  भत्ता  दिया  ही  जाना  चाहिए  ।  ७  रना  दर

 पद्धति  के  सिद्धान्त  के  aa  निर्धारित  की  जा
 सकती  है  ।

 राख  उठाने  के  लिए
 जो

 ठेकेदार  लगाये  गये  पता  चला  है
 कि

 उन्होंने  कोयला  चुराया

 मीर  श्रमिकों
 को  भी  देय  राशि  का  भुगतान  नहीं

 गया
 ।  यह  स्थिति बहुत  ही  विकट है

 मत  मामलों  को  जांच
 की

 जानी  चाहिए ।  मैं  यह  भी  निवेदन करना  चाहता  हूं  कि

 वेतन  योजना  लागू  हो  जाने  के  बाद  भो  कोंचा  रियों  की  भविष्य  निधि  में  विशेष  seers  जारी

 रसा  जाय  ।
 मेरा  विवार  यह  है

 कि
 कमेंट्री को  सेवा  निवृत्ति  होने के  तुरन्त बाद  उसकी  भविष्य

 ~
 निधि की  रकम  दे  दी  जाय  ।  था  तीसरी  श्रेणी  तथा  चौथी  श्रेणी  के  तमंचा  रियोंਂ  के

 लिए  प्रमुख a

 मूल  थ श्ंग्रेडी  में

 ड  (ai)
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 पर  विश्राम  गृहों  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  लाइनों  को  बदलने  ८:  ै  कि  डिब्बों  को  बदलने  के

 काम  at  सब  से  अ्रधिक  प्राथमिकता  दी  जाय  ।  चिकित्सा  नियमों  में सूचित  cates

 किये  जाये  ताकि  निम्न  श्रेणी  के  कर्मचा  रियों  को  लाभ  हो  सके  ।

 श्री  उठ  प्र०  शर्मा  २४५  करोड़  रुपये  की  mayer  मांगों  के  बारे  में  कुछ

 झापत्ति  किये  जाने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  ।  मैं  इसका  समर्थन  करता  ।  श्री  बनर्जी  ने

 चित्तरंजन के  कार्मिक  संघ  का  उल्लेख  है  ।  मैं  श्री  बनर्जी  का  समधन  करता  हूं

 निवेदन करता  हूं  कि  सरकार  को  चित्तरंजन रेलवे  इंजन  कारखाने  जिस  पर  देश  को

 wae  श्रमिक  संघों  को  मान्यता  प्रदान  करने  के  प्रदान  की  जांच  करनी  चाहिए  ।

 मैं  यह  नहीं  कहता कि  रेलवे  सुरक्षा  बल  ठीक  काम  नहीं  कर  रहा  है  जैसा  कि  mer  कई

 एक  माननीय सदस्यों  ने  कहा  परन्तु  भ्र धि कतर  उन्होंने  जितने  मामल  पकड़े  हैं  वे  सब  चौथे

 दर्जे  के  कर्मचारियों से  ही  सम्बन्धित  थे  ।  विभिन्न  स्थानों  पर  अवकाश  श्रीवास  केन्द्र  स्थापित

 करने  की  प्रस्थापना  भी  सराहनीय  हैं  ।  इस  प्रकार  के  अवकाश  श्वासों  की  अधिक  qe

 में  व्यवस्था की  जानी  चाहिए

 परन्तु  एक  बात  है  कि  रेलवे  का  चिकित्सा  विभाग  इतने  अच्छे  ढंग  से  काय  नहीं  कर

 रहा  ह  जितना  कि  वह  कर  सकता  है  ।  इसमें  सुधार  करने  की  पूरी  गुंजाइश  हूँ  ।  दाईयों  श्र

 नर्सों  के  लिए  विशेष  भत्ते  की  व्यवस्था  की  जाय  ताकि  इस  काम  की  आर  लोंग  भ्रधघिक  से  अधिक

 अक्षित  हों  ।  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता हुं  कि  तीसरी  कौर  चौथी  श्रेणी  के  तमंचा  रियों

 के  लिए  विश्वास  vet  की  सं  गया  में  वृद्धि  की  जाये  ।  इन  शब्दों से  मैं  इन  अनुपूरक  मांगों  का  समान

 करता  हु  ।

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  RX  करोड़  रूपये  की  भ्रनुपु  रक  मांगों  के  समर्थन  में  कोई  गम्भीर  आपत्ति

 नहीं  होनी  चाहिये  ।  किन्तु  मुझे  कुछ  बातों  के  बारे  में  चिन्ता  है
 ?

 पहली  बात  न्यायलय  की  डिग्रियों  या

 मध्यस्थों  के  पंचायतों  के  सारथी  दी  जाने  वाली  राशियां  है  ।  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  श्राजादी के

 बाद  रेलवे  में  सकदमाबाजी  इसे  इतनी  बढ़  गई  है  |  उत्तर  रेलवे  में  यह  विशष  रूप  से  ज्यादा  है  |

 विचार  में  रेलवे  के  काननी  विभाग  की  जांच  किये  जाने  की  आवश्यकता है  ।  मांग  संख्या  ६

 के  बारे में  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  रेलवे  प्राधिकारियों  ने  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित

 करने  में  इतना  विलम्ब  किया है  ।

 एक  ate  चीज  जिससे  मुझे  दुःख  होता  है  यह  है  कि  रेलवे  कर्मचारियों  की  अच्छी  देखभाल  नहीं

 होती  रात  को  काम  करने  वाले  कौर  सामयिक  श्रमिकों  के  कल्याण  की  wire  कोई  ध्यान  नहीं

 दिया  जाता  सब  कर्मचारियों  को  स्थायी  कर्मचारी  बनाया  जाना  चाहिये  ।  कुलियों  को  जो  यात्रियों  की

 इतनी  सेवा  करते हैं  ,  अस्थायी  या  सामयिक  श्रमिक  समझा  जाता  है  ।

 मांग  संख्या  ५  के  बारे  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  मरम्मत  संधारण  का  स्तर  बहुत  गिर

 गया  है
 ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  कहुंगा  कि  वे  ऐसा  प्रवंध  करें  कि  रेलवे  लाइनों  AZ  सिगनल  के

 उपकरणों  की  मरम्मत  वैज्ञानिक  तरीके  से  हो  सके  ।  रेलवे  में  मरम्मत  संधारण  की  स्थिति  जानने

 के
 लिए  विभिन्न  रेलों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  समिति  नियुक्त  की  जाये

 ।
 TT

 अंग्रेजी  में
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 छोटे  बड़े  टे्रनों  में  प्रतीक्षालयों  ,  प्लेटफार्मो  ale  की  स्थिति  weal  नहीं  है  ।  इन  की

 भाल  को  एक  महत्त्वपूर्ण  रामन्ना  चाहिये  ।

 श्री  सुब्बारामन
 मैं भी  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  रेलवे  में  मरम्मत  भ्र  संधारण

 उचित  रूप  से  किया  जाना  चाहिये  ।  पहले  दर्जे  के  डिब्बों में  गुसलखानों  की  देखभाल अच्छी  तरह  नहीं

 होती  ।  पानी  के  निकास  का  ठीक  प्रबंध  नहीं  होता  प्रौर  पानी  पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  मिलता  |  दूसरी  बात

 गाडियों में  लगे  सामान की  चोरी  जिसकी  कौर  रेलवे  मंत्रालय  को  विशेष  ध्यान  देना

 खोये  हुए  सामान  परौ  हानि  के  लिये  प्रतिकर  के  दावों  के  निपटारे  में  विलम्ब  नहीं  होना  चाहिये  ।

 aa  में  मैं  यह  कहुंगा  कि  रेलवे  मंत्रालय  को  उन  आपत्तियों  पर  जो  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदनों  में

 उठाई  जाती  सावधानी  से  विचार  करना  चाहिये  प्र  लेखा  परीक्षक  ने  जो  सुझाव  दिये
 उन

 का

 सख्ती  से  पालन  करना  चाहिये  ।

 महोदय  पीठासीन

 श्री  दीने  भट्टाचार्य  मुझे मांग  संख्या  १३  के  बारे  में  यह  कहना  है  कि पूर्वी

 रेलवे  के  वाणिज्यिक  कर्मचारियों  के  के  लिए  उचित  प्रबंध  नहीं है  रिपोर्टे  से  प्रकट  होता  है  कि

 ११००  कर्मचारियों में  से  केवल  ६७  को  क्वाटर  दिये  गये  हैं  ।  उन  के  eared  के  किराये  भी  हाल  में

 बहुत  बढ़ा  दिये  गये  हैं  जो  कि  उचित  नहीं  है  ।

 मैं  यह  पूछना  चाहुंगा  कि  पश्चिम  बंगाल  में  वत  मान  लाइट  रेलवे  का  राष्ट्रीयकरण  क्यों  नहीं  किया

 जाता  ।  याचिका  समिति  ने  इस  विषय  में  सिफारिश  की  किन्तु  उस  पर  श्यान  नहीं  दिया  गया  ।  मैं

 सरकार  से  प्रो  करूंगा  कि  यात्रा  रखने  वाली  जनता  के  हित  में  इन  का  तुरन्त  राष्ट्रीयकरण

 कर  देना  चाहिये  क्योंकि  ये  ऐ  से  क्षेत्रों  से  गुजरती  हैं  जो  वाणिज्य  ate  जनसंख्या  की  दृष्टि  से  बहुत  ही

 महत्त्वपूर्ण हैं
 ।

 श्री  जोकिस  आल्वा  मेरी  समझ  में  नहीं  पाया  कि  रेलवे  के  लेखा  अधिकारियों  ने

 २५.  ३६  करोड़  रूपये  की  इस  बड़ी  अ्रनुपुरक  मांग  को  पिछले  वर्ष  के  रेलवे  बजट  में  सम्मिलित  क्यों  नहीं

 किया गया  था  ॥

 रेलवे  बाहर  के  लोगों  को  भ्र दाय गी  करने  में  बहुत  विलम्ब  करती  हैं
 |

 रेलवे  में  सामयिक  श्रमिकों  को  बिलकुल  श्रद्धा  समझा  जाता  है  कौर  उनकी  कोई  सहायता  नहीं

 की  जाती
 ।

 बहुत  से  ऐसे  कमेंचारियों  को  अस्थाई  रखा  जा  रहा

 जहां  तक  के  विरूद्ध  जांच  का  संबंध  इन  को  इतना  समय  क्यों  लगता  है  ।

 मामलों  के  निपटारे  को  तीन  महीने  से  अधिक  नहीं  लगना  चाहिये  ।  मैं  ऐसे  मामले  जानता  हूं
 जो

 कई

 सालों  से  निलम्बित है  ग्रोवर  संबंधित  रेलवे  कर्मचारियों  और  उनके  परिवारों  को  भ्त्याघिक कष्ट

 उठाना  पड़ता  है  ।

 भोजन  व्यवस्था  के  संबंध  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  भोजन  में  बहुत  सुधार  की  आवश्यकता है  ।

 उनकी  रसोइयां  बहुत  गन्दी  रहती  है  ।  रेलबे  बोर्ड  के  सदस्यों  को  इन्हें  देखना  चाहिये  ।  इन  में  स्त्रियों

 को  लगाया जाना  चाहिये  |  वेटरों  की  पेशवाओं  को  स्थाई  नहीं  किया  जाता  धौर  उन्हें बोनस  या  ऋण

 दिये  जाते  ।
 en  बाुतयल्‍एल्‍ए।ल्‍एगल्‍ल्‍ए।ल्‍ल्‍ एएए

 मूल  अंग्रजी में
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 जोखिम

 डी-लक्स  गाड़ियों  के  कंडक्टर  अधिक  साफ  सुधरे  प्रौर  चुस्त  होने  चाहिये  ।  इन  गाड़ियों  में

 विदेशी  भी  यात्रा  करते  हैं  ।  उन  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  |  यदि  कंडक्टर  अच्छे  न  हों  तो  बटक

 यातायात  पर  भी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  सकता  है  ।

 बम्बई  जेसे  बड़े  शहर  में  यातायात  विनियमों  की  ate  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  |  वहां  रेलवे

 स्टेशनों  के  समीप  उचित  रूप  से  यातायात  विनियम  लागू  किये  जाने  चाहिये
 |

 उन  रेलवे  अघिकारियों

 के  नाम  नहीं  दिये  जाते  जिन  का  व्यवहार  विनीत  नहीं  होता  ।

 युवक  कौर  उत्साही  चोरियों  को  पदोन्नति  के  उचित  अवसर  प्रदान  किये  जाने  चाहिये
 |

 रेलवे में  मेहतर  बहुत  अच्छा  काम  कर  रहे  है  पौर  उन  में  कोई  भ्रष्टाचार  नहीं  है  ।  उन्हें  प्रौढ़

 रन  के  बीबी  बच्चों  को  चिकित्सा  पौर  शिक्षा  की  सुविधाएं  दी  जानी  चाहिये  |

 स्टेशनों  पर  खराब  दूघ  का  संभरण  किया  जा  रहा  है  |  बम्बई  सरकार  रेलवे  को  प्रिया  दूध  बड़ी

 मात्रा में  दे  सकती  है  ।  दूर  बम्बई  से  संभा  रित  किया  जाये  प्रौढ़  बाहर  से  नहीं  ।

 ae  ZEGI-GF  के  लिये  रेलवे  की  भ्छ्  को  अनुपूरक  मांगों  के  संबंध  सें  निम्नलिखित

 अरीत  Sens  Sg
 किये  गये

 भार  कटौती  कठौती  का  rae  कटौती

 सख्या  प्रस्ताव
 की

 a
 wafer

 erg

 श्री  प्रसूति  तथा  शिशु  कल्याण  केन्द्रों  के
 मचा  रियों

 Roo को  पर्याप्त  सुविधाएं न  दिया
 जाना

 |

 हरे  श्री  भट्टाचार्य  पूर्वी  रेलवे  के  कार्यालय  पर  पलकों  के  लिये

 श्रीवास |  Roe

 न  थी  घड़े  खंडित ठेकों  में  हानि

 घी  सोच
 सामयिक  array  को  नियमित  तमंचा  रियों

 की  सुविधाओं का  न  दिया  जाना
 64

 सामयिक  श्रमिकों  को  नियमित  कोंचा  रियों
 att

 प्रियਂ

 गुप्त  की  सुविचारों का  न  दिया  जाना  |
 १००

 श्री  प्रिय  कोयला  चुनने  धौर  सफाई  का  विभागीय  रूप  से
 १००

 गुप्त  न  जाना  ।

 eft  प्रिय  कर्मचारियों  की  भविष्य  fafa  में  विशेष

 दान  ७०

 हरे  |  थ्री  प्रिय  श्रेणी  ३  धौर  ४  कर्मचारियों  के  लिये  १७०

 गुप्त

 &  प्रिय  लाइनों  के  उचित  नवीकरण की  ी

 गुप्त

 —_—— s+ +  महोदय

 :

 थे  pete  eT  सभा  के  साल  प्रस्तुत

 मून  sith  में
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 थो  बैरवा कोटे
 :  उपाध्यक्ष  डिमांड  नम्बर  १६  लाइन  एडीसन  के

 बारे  में  मैं  बोलना  चाहता  हूं
 ।  इस  के  बारे  में  मैंने  कट  मोशन  दी  हुई  है

 ।
 जोनल  wea  के

 बारे

 में  तथा  उन  के  खिलाफ  आडिट  रिपोर्ट  में  काफी  कुछ  लिखा  हुआ  है  ।  मैं  श्राप के  सामने दो  तीन  बालें

 ही  रखना  चाहता हूं  ।  ७  ह  gaye  को  राजकोट ait  कोटा
 जिस

 कांस्टिट्यूएंसी  से
 कि

 मैं  पाया  वहां
 पर  PEYE-RO  में  इलेक्ट्रिक के

 SH  देने
 थे

 ।  ७  मार्च

 १९५९ को  उस  के  टेंडर  खोले  गये  AIRY  श्रीशैल  को  मंजूर किये  गये
 |  लेकिन

 वे
 टेंडर  ३१

 १९५६ के  भाव  से  बहुत  कम  थे  ।  तब  फिर  कया  किया  यह  मैं  श्राप  को  बतलाना  चाहता  हूं
 ।

 ३१  मार्च  १९५८  वाले
 ठेकेदार  के

 भाव  ज्यादा  थे
 ।  उस

 को
 बन्द  करना  चाहिये  लेकिन  जो

 पहले  का  ठेका  था  कौर  जो  जोनल  कंस्ट्रक्टर  के  पास  उस  का  रेट  whew  था  ।  उस  को  बन्द

 कर  देना  चाहिये  था  क्योंकि  साल  खत्म  हो  गया  था  ।  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  जिस  के  रेट  अधिक  थे

 उस  को  ही  ठेका दे  दिया  vara उसी  रेट  से  पेमेंट कर  दिया  गया  ।  इस  के  अलावा जोਂ  छोटे  ठेके

 हुए  वे  उसी को  दे  दिये  गए
 ।  इस  में  रेलवे  को  CAGLR  रूपये  क

 नुक्सान  उठाना  पड़ा
 |

 ऑडिट  रिपोर्ट  १९६३, पेज  Q4, ERT  १७  पर इस का  जिक्र  इसलिए  मेरा यह  कहना  है  कि

 जोनल  कॉन्ट्रेक्टर  को  न  दे  कर  छोटे  छोटे  ठेके  दिये  जाने  चाहिये  ।  जोनल  कन्ट्कटज़  को  सके  देने  की

 होती पर  निगम  चला  जाता है  तो  जो  छोटे SH  दार  वे  ठेके  नहीं ले  सकेंगे  ।  इस  का  कारण  यह  है  कि

 ये  ठेके  लाखों  पर  जा  कर  पड़ते  हैं झ्र ौर  छोटे  ठेकेदारों  के  वश  की  यह  बात  नहीं  होती  है  ।  एक

 कंडीशन  यह  भी  है  कि  पचास  हंजार  से  नीचे  का  जितना  भी  काम  होगा  वह  भी  जोनल  ठेकेदारों

 के  द्वारा  कराया  छोटे  ठेकेदारों  को  नहीं  दिया  जाएगा  |  यह  भी  मैंने  दे  खा  है  कि  जब  बड़े

 बड़े  ठेके  दिये  जाते  हैं  तो  उन  में  भ्रष्टाचार  काफी  श्री  जाता  इसलिए  छोटे  ठेकेदारों को  देना

 नहीं  चाहते  हैं  ।  यह  जोਂ  पालिसी  है  यह  बदलनी  चाहिये  ।

 रेलवे  बोड़  ने  यह  भी  आदेश  दिया  था  कि  यदि  एक  साल  में  कम्पलीट  न  हो  तो  उसे  बन्द  कर

 दिया  जाना  च  feat  पौर  चालू  वर्ष  के  जो  रेट  उन्ही  रेट्स से  करवाया  जाना  चाहिये  ।  लेकिन

 ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  ।  मिट्टी  का  काम  गांधी  ग्राम  अहमदाबाद  में  खोला  गया  ।  काम  कैंसिल  कर

 दिया  गया  शोर  होते  होते  २७,०००  का  खच  हो  गया  ।  यह  खर्चा  नहीं  बल्कि  घोटाला  gar  है  ।

 तीसरा  काम  Pex?  से  लेकर  ae  तक  का  है  |  टिम्बर  सप्लाई  करने  का  एक  ठेका  दियाਂ

 गया
 था

 पौर  उस  में  ४६  लाख  रुपया  अभी  भी  बकाया  १९४५१  से  ले  कर श्रर्भी  तक  इस  को  वसूल

 नहीं  किया  जा  सका  है
 ।  इस  तरह के  जो  के  स  मगर  यह  न  घटित  हुए  होते  तो  सप्लीमेंट्री  डिमांड

 पेश  करने  को  आवश्यकता  ही  अप  को  महसूस  न  होती  ।  यह  कहा  गया  कि  ठेके  दार  को  श्रोत रपे  मेंट

 कर
 दो

 गई  ।
 ऐसा  दिखाई  देता  है  कि  इस  में

 के
 दार  से  ले

 कर  इंजीनियर तक  सभी  मिले  हुए  थे

 श्र  तभी  यह  श्रोवरपेमेंट  हुई  ।  फोन  जगह  पर  चैकिंग  होती  है  ।  पहले  तो  श्रोवरसीयर  के  ले  वेल

 पर
 चेकिंग  होतो  उस  के  बाद  असिस्टेंट  इंजीनियर  के  लेवल  पर  होत  है  त्या  वह  जा  कर  साइट

 पर  देखता  है  चैकिंग  तब  होत  है  जब  ग्रामीण  किया  जाता है  ।  इस  में  मालूम  होता  हैं
 कि

 शायद  नोचे  से  ले  कर  ऊपर  तक  सब  मिल  गये  थे  ग्रोवर  प्रोवर्पेमेंट कर  दी  गई  ।  इस  तरह  की

 घटनायें  दुबारा  नहीं  घटन  चाहिये  ।

 इस  लिये  यह  ४६  लाख  रु०  का  रेलवे  को  नुक्सान  श्र  ।  इस  लिये  मैं  कहना  चाहता हूं  कि

 बड़े बड़े  ठेके
 न

 दे
 कर

 छोटे  ठेके  दिये  जायें  ताकि  उस  में  डिपार्टमेंटल  वर्क  ठीक  हों  सके  ।  पहले

 मेंटल  सके  होता
 था

 जिस  में  हजा  रों  दप् कम चार  श्री  जाते  थे  ।  लेकिन  श्राज  कल  जो  काम  होता है  उस  में
 डीपीटी  पेंटल  वर्क

 में  छोटे  कर्मचारी  झा  पाते  हैं  ।  जोन  सिस्टम  जो  कर  दिया  गया  है  उस  में  बड़े

 आदमियों  के  maar  छोटे  मजदूर  लो  काम  ही  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  इलिये  मेरा  कहना  है  कि  छोटे
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 बैरवा

 ठेकेदारों  से  काम  करवाना  चाहिये  ।  इसलिये  या  तो  जोनल  सिस्टम  बन्द  कर  देना  चाहिये  या  फिर

 बोतल  सिस्टम  में  अलग  war  ठेके  ठेकेदारों  को  दिये  जाने  चाहियें  ताकि  छोट  छोटे  कदम  नह
 काम  कर  सकें  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  a)  श्राप  का  क्या  प्रशन है  ?

 go  च०  सौय
 )

 :  उपाध्यक्ष  मैं  जी  से  कुछ  सवाल  पुछना  चाहता

 हूं  ।  हमारे  यहां  स्पेशल  चक्रधरपुर  रेलवे  डिवीजन  क्रजग्ल च्  वकर्स  की  बहाली  के  समय  यह  किया

 जाता  है
 कि

 हूर  महीने  उन
 को  बहाल

 कर
 दिया  जाता  है

 प्रौढ़  रहीने के  श्रीधर  में  उन  को  डिस्चार्ज

 कर  दिया जाता  है
 ।  फिर

 भ्र गले  महीन ेके  पहले  सप्ताह में  उन  को  बहाल कर  दिया  जाता है  ।  इस

 बड़ाली
 के  समय  रेलवे  में  काम  करने  वालों

 से
 ५रु०  या  १०  रु०  flo  डब्ल्यू०  भाई  इरादी के

 aaa
 लिये  जाते  इस  चीज  को  डिवीजनल  सुपारिन्टेन्डेंट  जानते  हैं। इस  के  मुताल्लिक हम

 ने  डिवीजनल  सुपरिटेंडेंट  श्र  रेलवे  के  जनरल  मेजर  को  भी  रेलवे  मिनिस्टर  को  भी

 फिर
 भी  यह

 खोज  जारी  है  ।  झ्राखिर  इस  के  लिए  क्या  उपाय  हमारे  डिप्टी  मिनिस्टर  साहब

 मैं  चाहता  हूं  वे  इस  का  जबाब  दें  ।

 दूसरी  बात  में  यद  कहना  चाहता हूं  कि  चक्रधरपुर  में  जोकि  डिवीजन  हैडक्वाटर

 कट  इंजीनियर होते  हैं
 ।  उन  के  द्वारा  जब  रेलवे  की  जगह  कैन्टीन या  चाय  कं  दूकान  वर्ग रह के  लिये

 दी  जातों  है  तो  कुछ  लोगों  कोਂ  दो  जातों  है  कौर  कुछ  लोगों  कौ  नहीं  दी  जाती  है  ।  इस  मामले  में  काफी

 घांची  चल  रही  है  ।  इस  सम्बंध  में  हुम  लोग  लिखते  लिखते  ate  डिवीजनल  मैनेजर  से  कहते

 कहते  हार  गये  ।  भ्रांति  इस  बीमारी  का  कुछ  इलाज  तो  होना  चाहिये  ।

 तीसरी
 बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बिहार  में  चाय  बासा  सब  से  बड़ी  मार्केट  है

 ।
 वहां  पर

 बाजार  से  जब  सरायखरसवा  को  शाम  को  लोग  लौटते  हैं  तो  उस  में  करीब  करीब  ४०,०००  आदमी

 यात्रा  करते  हैं  जोकि  वीकली  मार्केट  करने  के  लिये  वहां  जाते  हैं
 ।

 उस  के  लिये  एक  ही  बुकिंग

 रहता  है
 ।

 इस  वारे  में  कई  दफे  लिखा  गया  कि  चूंकि  वहां  पर  एक  ही  बुकिंग  कलक है  इसलिये

 वह  सारे  लोगों  को  टिकट  नहीं  दे  सकता  हैं  ।  ले  किन  जो  रेलवे  स्कवाड  हूँ  वह  लोगों  को  बिना  टिकट

 पकड़ने के  लिये  घूमता  रहता  है  ।  एक  तो  यात्रियों  को  टिकट  देने  का  श्राप  इन्तजाम  नहीं  करते हैं  ।

 उसक  बाद  उन्हीं को  पकड़ते  ।  मैं  रेलवे  उपमंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  what  वे  इस  का

 कछ  इन्तजाम करेंगे  या  नहीं  |

 धी  शाहनवाज़  कई  सदस्यों  ने  भ्र भी  हाल  के  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  का  उल्लेख  किया

 है  ।  यह  प्रतिवेदन लोक  ले  वा  समिति के  पास  समिति  उस  पर  अपनी  राय  देगी  ।  तत्पश्चात

 वह  प्रतिवेदन रेलवे  मंत्रालय  के  पास  श्रायेगा ।  तब  हमें  उस  पर  कार्यवाही करनी  होगो  ।

 श्री  स०  Alo  बनर्जी  ने  इंजिन  डिब्बों  के  संस्करण  कौर  मरम्मत  के  बारे  में  कहा  है  ।  मैं  इस

 सम्बंध में  सभा  को  यह  बतलाना  चाहता हुं  कि  दूसरी  पंचवर्षोध
 योजना  को  gala  में  ८  ०००  मील

 रेलवे  लाइन  का  नवीकरण  किया  गया है  ।  चालू  योजना  में
 रेलवे  लाइनों  का  नवीकरण करने  के

 लिये  १७०  करोड़  रुपये  रखें  गये  हैं  ।  way  इस  सम्बंध  में  कूछ  राशि  बकाया  रह  गयी  हैं  तथापि

 मेरा  विचार  है  कि  aia  योजना  में  हम  उस  राशि  का  उपयोग  करने  में  समय  हो  सकेंगे  ।  अधिका  रियों

 को  इंजिन  डिब्बों  के  आकस्मिक  निरीक्षण  के  लिये  नियुक्त  किया  गया  है  ।  लम्बी  गाड़ियों  में  बि जली

 ब
 सफाई  करने  वालों  के  दल

 भी
 चला  करते  हैं  जिससे  यात्रियों  को

 किसी
 प्रकार  की

 न  होने
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 पावे  |  यात्रियों को  बिजली  इत्यादि  के  श्रसुविया  का  मुख्य  कारण यह  है
 कि

 ये  चोजें  चूरा

 ली  जाती हैं
 ।

 यद्यपि  हम  इन्हें  रोकने  के  लिये  बहुत  प्रयत्नशील  हैं  फलस्वरूप  स्थिति में  सुघार

 ati  है  ।

 श्री स०  मो०  बनर्जी  ने  कहा  हैं  कि  रेलवे  सुरक्षा  बल  ने  आशानुरूप  से  कार्य  नहीं  किया  है  ।  मैं

 खुद  बताना  चाहता  हूं
 कि

 वे  निरन्तर  दोनों  ale  मार्गों  को  चौकसी  करते  हैं  वे  रेलवे  में  चोरियों

 की  संख्या  कम  करने  में  सहायक  सिद्ध  हुए  हैं  ।  प्नापातकाल के  दिनों  में  रेलवे  सुरक्षा  बल  ने  प्रसंशनीय

 कार्य  किया  है  ।  तथा  सभी  ने  उनकी  सेवायों  कीਂ  भरसक  जिस  को  है  ।  उन्होंने  रे  लवे  से  चोरी  की  गयी

 सम्पति  का  भी  पता  लगाया  है  ।  कानपुर में  रेलव ेके  कोयले  को  चोरी  का  पता  भी  रेलवे  सुरक्षा  बल

 के  ore  नियंत्रण  ब्यूरो  द्वारा  लगाया  गया
 |

 सामान्यतया  रेल  संरक्षण  बल  बरच्छा  काम  कर  रहा  है  ।  कहीं  कहीं  गन्दे  व्यक्ति भी

 हो  सकते  हैं  ।  हमेशा  eal  के  साथ  नर्मी  का  बर्ताव  नहीं  किया  जाता  है  ।

 fa  बड़े  :
 तो  जीप  की  चोरी  कं  से  हो  गई  २६  डिब्बे  कसे  गायब  हैं  |

 fart  शाहनवाज  खां  :  केवल  हमारी  जीप  ही  नहीं  खोई  गई  है  ।  अन्य  स्थानों  पर  भी  अन्य  विभागों

 को  जीपों  की  चोरियां  हो  जाती  हैं  ।  यह  तो  विधि  झ्र  व्यवस्था  से  सम्बन्धित  प्रशन  है  |

 स०  मो०  बुर्जों  :
 जैसे  जानकारी  वाले  सदस्य  से  यह  सुन  कर  श्राइचयं

 कि

 मुगलसराय  के  उत्तर  में  कोयले  की  प्रभी  भी  कठिनाई  है  ।  कानपुर  की  aire  जाने  वाले  कोयले  के  डिब्बों

 की  संख्या  PE GR  से  PERE  के  दौरान  में  १८९१  से  बढ़ा कर  १९८६  डिब्बे  कर  दी

 गई  है
 ।

 पिछले  वर्ष  की  उसी  प्रविधि  से  इस  वर्ष  वृद्धि  हुई  है  ।  इस  समय  मुगलसराय की  इस  कोयले

 के  डिब्बों की  संख्या  २१००  डिब्बे  प्रतिदिन है  ।

 16.1  स०  Alo  बनों  :  कब  से
 ?

 ta  शाहनवाज पिछले  कुछ  हफ्तो ंसे  ।  सभा  को  यह  जान  कर  प्रसन्नता  होगी
 कि

 सामान्य

 उपभोक्ताओं  के  लिए  कोयले  के  परिवहन  के  जो  लक्ष्य  हैं  हम  उनसे  अधिक  कोयले  का  परिवहन  कर

 चुके हैं  ।

 रेलवे  के  काम  को  अच्छा  बनाने  में  हममे  सदैव  मजदूरों  का  सहयोग  मांगा  है  |  रेलवे  तमंचा  रियों

 की  बैठकें  होती  रहती  हैं  ।

 श्री  प्रिय  गुप्त  :  प्रत्येक  रेलवे

 में  नहीं

 |

 Fatt  शाहनवाज  खां  :  बहुत सी  रेलों  में  ऐ  सा  होता है
 ।

 चितरंजन में  विभिन्न  संघों  और  दक्षिण  रेल  कर्मचारी  संघ  को  न  मान्यता  देने  के  प्रश्न  का  जिक्र

 किया गया  था

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 शाहनवाज़

 श्री
 स०

 भो०
 बर्जी  ने  कहा  कि  जबकि  कर्मचारियों  ने  इस  बात  का  दूर  भा इवा सन  दिलाया  है

 कि
 वे  सरकार  के  साथ  सहयोग  से  काम  देना  विरोधी  कार्यवाहियों  में  भाग  नहीं  लेंगे  tae

 पर  स्थिति  को  सुधार  के  मामले  में  सहयोग  तो  उन्हें  मान्यता  कयों  नहीं  दी  गई  ।  यह  कहना  बड़ी

 वकालत  परन्तु  उनकी  कार्यवाहियां  भिन्न  हैं  ।  पहले  केवल  भारतीय  रेल  कर्मचारियों  के

 राष्ट्रीय  संघान  को  ही  मान्यता दी  गई  थी  * बार  में  अखिल  भारतीय  रेल  कर्मचारी  संघान  को  भी

 मान्यता  दी  ।  उन्होंने  हमें  आशवासन  दिया  था  कि  वे  प्रशासन  के  साथ  सहयोग  से  काम  करेंगे  ग्रोवर

 चीत  द्वारा  सभी  झगड़ों  का  हल  किया  करेंगे  ।  ReKo  की  सामान्य  हड़ताल  में  इन  संघों  ने  जो  काम

 किया  उसे  सारा  देश  जानता  है
 ।

 जब  हम  अपनी  योजनाश्रों  को  सफल  बनाने  में  लगे  हुए  थे  उस  समय

 इस  हड़ताल  ने  देश  को  काफी  हानि  पहुंचाई  |  हमने  यह  निर्णय  किया  था  विभिन्न  संघों  को  मान्यता

 देने  से  पहले  उनके  व्यवहार  का  अध्ययन  किया  जाएगा  |

 श्री  दी०  चे  वर्मा  जी  यह  जानना  चाहते  थे  कि  जगन्नाथ  दास  आयोग  की  सिफारिशों  के

 वयन  में  इतनी  देरी  क्यों  हुई  |  मुख्य  सिफारिशों पर  लगभग  २  वर्ष  पहले  कार्यवाही  खत्म  हो  गई  थी  ।

 कुछ  गौण  सिफारिशें  थीं  जिन  पर  बहुत  ध्यानपूर्वक  विचार  करना  था  इसी  कारण  कुछ  समय  लग

 गया  |

 कई  सदस्यों  ने  नैमित्तिक  मजदूरों  कौर  उनके  साथ  बर्ताव  का  जिक्र  किया  ।  एक  प्रकार  के  वे

 श्रमिक  हैं  जो  परियोजनाओं में  काम  करते  हैं  ।  ज्यों  ही  परियोजनाएं  पूरी  हो  जाती  हैं  तो  अस्थायी

 मजदूर  फालतू  हो  जाते  हैं  ।  हम  इन्हें  स्थायी  कर्मचारी  नहीं  मान  सकते  |  कुछ  प्रस्थायी  मजदूर

 श्रमिकों  के  स्थान  पर  काम  कर  रहे  ऐ  से  मजदूरों  के  साथ  ६  महीनों  की  सेवा  के  बाद  वही  बर्ताव

 किया  जाता  है  जो  नियमित  कर्मचारियों  के  साथ  उन्हें  वही  वेतन  भी  दिया  जाता  है  ।

 मेरे  माननीय श्री  स०  मो०  बनर्जी  ने  एक  चालक  की  खेदजनक  मृत्यु  की  चर्चा  की
 जो  कि

 मृत्यु  के  समय  ड्यूटी  पर  था
 ।

 इंजन  चालकों  की  हर  तीन  वर्ष  में  एक  बार  परीक्षा  की  जाती  ४,

 उनकी  डाक्टरी  परीक्षा  भी  होती  भ्र ौर  ४५  वर्ष  की  हो  जाने  पर  उनकी  प्रत्येक  वर्ष  परीक्षा  की

 जाती है  ।  दिल  की  धड़कन  का  बन्द  हो  जाना  एक  ऐसी  बीमारी  है  जो  किसी  को  भी  हो  सकती है
 ।

 स्वस्थ  से  स्वस्थ  व्यक्ति भी  इसका  शिकार  हो  सकता  है  ।  इसी  सभा  में  ऐसे  उदाहरण  मिल  जायेंगें

 कि  माननीय  सदस्य  ने  अपना  वक्तव्य  समाप्त  किया  ate  फिर  अपना  शासन  ग्रहण  करते  ही

 वास हो  गये  ।  परन्तु मैं  wea  माननीय  मित्र  को  प्रशासन  दे  सकता  हूं
 कि

 हम  पूरी तरह
 डाक्टरी

 परीक्षा करते  अपने  कमेंचारियों की  देखभाल  करते  हैं

 एक  माननीय  सदस्य  ने  चिकित्सा  क्मेंचारियों  की  कमी  का  उल्लेख  विशेषतया  नसों  तथा

 भाइयों  के  प्रवर्ग  में  ।  परन्तु  मेरे  विचार  में  झ्र धि कतर  जिने  सुविचारों  का  सामान्य  रेलवे

 तथा  चिकित्सा  कर्मचारियों  के  लिये  उपबन्ध  किया  गया  है  वह  देश  में  अद्धितीय  है  ।

 एक  या  दो  माननीय  सदस्य  रेलवे  से वि वर्ग  के  लिये  विश्वास-गृहों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  चाहते

 थे  ।  जो  कर्मचारी  एक  से  दूसरे  स्टेशन  पर  जाते  रहते  हैं  उनके  लिये  नियमित  विश्राम  कमरे  उपलब्ध

 किये  जाते  हैं
 ।

 विनोद  के  उद्देश्य  से  बहुत  से  श्रवकाश  गृह  खोले  गये  हैं
 ।

 यह  काफी  लोकप्रिय हैं  ।

 गाम  के  अवकाश  गृह  का  उल्लेख  इसकी  लागत  का  प्रश्न  उठाया  था
 |

 इस  अवकाश गृह के लिखे गृह  के



 १८८४  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें
 ह... क  १९६२-६३  sey

 हमने  १'/.  लाख  रुपया  सदा  किया  न  घौर  यह  लोक  प्रिय  स्थान  है
 ।
 में  समझता  हूं  कि  इस  व्यवहार

 में

 रेलवे  को  घाटा  नहीं  हु  झा  ।  यह  सोदा  रहा  है  भोर  इस  गह  का  बहुत  प्रयोग  हो

 रहा  समस्त  [+-]  भर  से  रेलवे  वहां  जाते  हैं  सुविधाओं  का  पूरा  लाभ  उठा  रहे  हैं  ।

 श्री  दीनेन  भट्टाचायें  चाहते  हैं  कि  सारे  वाणिज्य  सेवियों  के  लिये  निवास  स्थान  का  उपबन्ध

 होना  चाहिए  ।  रेलवे  में  लगभग  १२  लाख  कर्मचारी  हैं  ।  उनमें  से  ४४  प्रतिशत  को  निवास  स्थान

 प्राप्त  है  ।  कुछ  कमंचारीवग  का  काय  इस  प्रकार  का  है  कि  आवश्यक  सेविंग  को  निवास  स्थान  देने  में

 प्राथमिकता  दी  जाय  ।  आवश्यक  से वि वर्ग  उनकों  कहा  जाता  है  जिनको  किसी  समय  भी

 चलाये  जानें  के  लिये  बुलाया  जा  सके  ।  उनको प्राथमिकता देनी  प्रावश्यक  हे  ।  हम  इस  समस्त  आवश्यक

 सेविंग को  भी  अभी  निवास  स्थान  नहीं  दे  पाये  केवल  ६०,  ७०  प्रतिशत को  ही  निवास  स्थान

 मिला हुआ  है

 प्रत्येक  वर्ष  हम  १२,०००  रेलवे  बवाटंरों  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।  द्वतीय  योजना  काल  में  हमने

 इस  गति  से  क्वॉटर  बनाये  हैं  मोर  तृतीय  योजनाकाल  में  भी  हम  इस  गति  से  क्वार्टरों  का  निर्माण

 करने  की  करते  हैं  ।  वाणिज्य  सेविवर्ग  को  भी  उन  के  वंश  के  अनुसार  निवास  स्थान  दिये  जा  रहे

 परन्तु  उन्हें  अपनी  महत्ता  के  अनुसार  यह  सुविधा  दी  जाती  है  ।

 सा०  श्री ०  ०  :  अब  तक  निर्मित  क्वार्टरों की  संख्या क्या  है  ?

 16.1 |  शाहनवाज़  खां  लगभग  ४
 ie  लाख  |

 श्री  प्रिय  गुप्त  :  क्या  एक  भी  गजेंटिड  आफिसर  विदाउट  क्वाटर  जबकि  क्लास  फोर

 के  इतने  द» ६  विदाउट  क्वार्टज  हैं
 ?

 श्री  शाहनवाज  खां
 :  जो

 उनकी  ड्यूटी  उन  में  भी  थोड़ा  फक  है
 ।

 श्री  प्रिय  गुप्त  तथा  कुछ  अन्य  सदस्यों  ने  श्री  जले  कोयले  तथा  भस्म  के  ठेके  देने  में  अधिक

 चार  की  प्लोर
 निर्देश  किया  ।  कृपा लानी  समिति  के  सुझावों  के  कोयले  तथा

 भस्म  सम्बन्धी  कार्यों
 को

 कुछ  रेलवे  शेडों  में  विभाग  द्वारा  कराना  श्रारम्भ  कर  दिया  गया  परन्तु

 इसे  हमने  मितव्ययी  नहीं  पाया  ।  जिन  मामलों  में  हमने  इसे  मितव्ययी  नहीं  पाया  उनमें  हम  ठेके  की

 प्रथा  फिर  से  जारी  करने  जा  रहे  हैं  ।

 बहुत  से  सदस्यों  ने  भविष्य  निधि  तथा  हलवे  कमंचारियों  के  aq  दावों  के  निर्णयों  में  होने  वाले

 विलम्ब  की  भोर  निर्देश  किया  |  १२  लाख  कमंचारिरियों  में  से  जिनमें  से  लगभग  ४०,०००  व्यक्ति  वर्ष

 में  सेवानिवृत्त  होते  हैं  जिन  कम  चोरियों  के  ३१  दिसम्बर  गत  तीन  सास  से  ऊपर

 बीत  केवल  2x¥G F थे  ।  हम  इस  आधार  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  कि  सेवानिवृत्ति  के  बाद के  १०  दिन

 के  भीतर  सब  बातों  का  निर्णय  हो  जाना  चाहिए
 |

 सभा  को  जान  कर  हर्ष  होगा
 कि

 कुछ  भागों  में
 चारी के  सेवानिवृत्त  होने  वाले  दिन  ही  उसका  हिसाब  कर  दिया  गया  ।  वास्तव  एक  कमेंचारी  के

 सेवानिवृत्त  होने  के  एक  वर्ष  पूर्व  ही  हम  उसका  हिसाब-किताब  तैयार  करना  कर  देते  हैं  ताकि

 समय  पर  हर  चीज  तेयार  हो  परन्तु  सेविवर्ग  के  कुछ  var  ऐसे  हैं  जिन  से  वाणिज्य  ऋण  प्राप्त  करने

 होते  हैं
 |

 केवल  ऐसे  ही  कुछ  मामलों  में  विलम्ब  होने  की  सम्भावना  रहती  है  ।  परन्तु यह  भी

 निरन्तर  विचाराधीन  है
 ।

 यदि  कोई  ऐसे  मामले  हों  तो  सदस्य  मुझे  उन  का  ब्यौरा  दे  दें
 ।

 मैं  सदस्यों
 को

 ee आवासन  देता  हूँ  कि  हम  उन्हें  शीघ्र  ही  निबटाने  का  प्रयास  करेंगे
 ।

 मल  अंग्रेजी
 में
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 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 पहले  हमें  कटौती  प्रस्तावों  को  निबटाना  है  :

 मैं  पब  सभी  कटौती  प्रस्ताव  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखूंगा  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  श्रस्वोकृत  हुये
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  वर्ष  १६६२-६३  के  लिये  रेलवे  को  निम्नलिखित  अनुदानों  को

 भ्नुप्रक  मांगें  मतदान
 के  लिये

 रखी  क्यों  तथा  स्वीकृत  हुईं

 -

 मांग  संख्या  दीपक  रानी

 ne  Pm  ter  ty  ey  ce  Aen

 रुपये

 १,२५८,
 49,000

 साधारण  कार्य वहन  व्यय-संचालन  )'  %,019,92,000

 साधारण  कार्य वहन  व्यय-विविध  व्यय  रै,'9८,२६,०००

 श्रे  चालू  लाइनों  पर  काम  कल्याण  रे२,७५,०००

 चालू  लाइनों  पर  काम-विस्तार  Gey,  १४,०००

 29  GAN, LV,  000
 चालू

 लाइनों  पर  काम-प्रतिस्थापन

 कृषि  पुर्नावित्त  निगम  विधेयक--क्रमशः

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  हम  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  द्वारा  २१  १९६३

 प्रस्तुत  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  अग्रेतर  विचार  करेंगे

 के  विकास  के  लिये  पुर्नावित्त  के  रूप  में  श्रथवा  अन्यथा  मध्यमकालीन  तथा  दीर्घकालीन

 ऋण  देने  के  लिये  एक  निगम  की  स्थापना  कौर  तत्सम्बन्धी  आनुषंगिक

 विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार किया  जाये

 समय  बहुत  थोड़ा  है  धौर  बहुत  से  सदस्य  बोलने  के  इच्छुक  इसलिये  एक  सदस्य
 को  ५  मिनट

 ही  दिये  जायेंग े।

 थी  तुलसोदास  जाघव  :  उपाध्यक्ष  पिछले  दिन  मैंने  जो  बातें  कही  उनके

 बाद  मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  काश्तकारों  के  लिए  जो  यह  एग्रीकल्चर  रीफ़ाइनेंस  कार्पोरेशन  बिल

 पाया  उसके  लिए  मैंने  गवर्नमेंट  को  धन्यवाद  दिया  लेकिन  इस  बारे  में  गवन
 मेंट

 की  जो  इन्टेन्शन्ज़

 उनको  सफल  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  काश्तकारों
 को

 तुरन्त  कर्जा  देने  का  इन्तज़ाम  किया

 जाए  ।  राज  कल  वे  कर्ज़  के  बोलें  के  नी  चे  दबे  हुए हैं
 ।  ह

 एस्पेक्ट्स  साफ
 इण्डियन  इकानोमिकंल

 डेवेलपमेंट” में लिखा है कि में  लिखा  है  कि  जहां  तक  काश्तकार  का  सम्बन्ध  ही  इज  बातें  इन  ही  लीव्स

 इन  डेट  ौर  डाइज  इन  डेट  ।
 नाला ce  ne

 ert
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 १९५७ से  FER R—RQ  तक  सेंट्रल  गवर्नमेंट  ने  स्टेट  गवर्नमेंट्स  को  जो  Ha  दिया  वह

 JOOMLA RA  ३८७  रुपए है  प्रौढ़  उसके  पास  जो  रुपया  वापिस  पाया  वह  45,9G,5  १,७९४

 सपने  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  Od  करोड़  दिये  जिसमें  से  १४७  करोड़  रुपया  बांकी  है  ।

 इसका  सीघा  सा  अर्थ  यह  निकलता  है  कि  आप  सा  तो  दे  देते  हैं  लेकिन  उसको  वापिस  wa  में  क्या

 दिक्कत  हैं  यह  भी  देखना  चाहिए  |  जिस  काम  के  लिए  वह  दिया  गया  था  उस  काम  पर  खरच  हो  रहा  है

 या  नहीं  हो  रहा  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  दिया  गया  था  प्रौढ़  उत्पादन  नहीं  बढ़  रहा  तो  उस

 को  भी  ग्राहको को  देखना  चाहिए  |  सरकार  को  तलाश  कर  कारण  ढूंढ  निकालना  wa  यह

 जो  बिल  है  Ag  इस  गज  से  प्राया  है  कि  डायरी  फार्म  के  लिए  पोइटरी  फार्म  इत्यादि  के  लिए

 लोगों  को  रुपया  दिया  जा  सके  ।  यह  तो  सब  ठीक  है  लेकिन  जब  रुपया  दे  दें  तो  उसको  ATTA

 फालो  श्री  भी  करना  चाहिये  ।  जब  इसको  फालो  अप  नहीं  किया  जाता  है  तो  जो  परपज  होता है

 रुपया देने  का  वह  सचिव नहीं  हो  पाता  है  ।  जब  किसान  को  पेसे  की  ज़रूरत  पड़ती  है  तो  वह  साहुकार

 के  पास  जाता  है  जहां  पर  उसको  बहुत  ही  ज्यादा  रेट  श्राफ  इंटरेस्ट पर  रुपया  मिलता  किन

 किन  कारणों  से  किसान  को  कज़  लेना  पड़ता  इस  पर  भी  areal  विचार  करना  चाहिये  ।  एस ०

 क  बोस  की  भारतीय  श्री-व्यवस्था  में  विकास  के  oa  पहलू  नाम  की  जो  किताब  उसमें

 इसका  fas  किया गया  है  ।  उसमें  यह  दिया  gar  है  कि  cise  श्राफ  बा रोइंग  क्या  होते  हैं

 झर  उसका  परसेंटेज ट  टोटल  क्या  बनता  है  ।  इसमें यह  है
 :---

 ऋण प्राप्त करने  का  उद्देश्य  कुल  धन  का  प्रतिशत
 बणा

 काम  पर  पूंजी व्यय  २७.८

 रे  काम  पर  चाल  व्यय  &.3

 रे  फार्म  के  प्रभावी  कार्यों  पर  व्यय  द

 है  ह  परिवार  व्यय  Yo.  रे
 बवन

 इससे  पता  चलता  है  कि  Yo  परसेंट  से  ऊपर  जो  उसका  खर्चा  होता  है  वह  फैमिली  पर
 होता  है

 ।

 ऐसी  हालत  में  किस  तरह  से  वह  उत्पादन  बढ़ाने  की  तरफ  ध्यान  दे  सकता  है  ।

 जिस
 तरह

 ते
 दसरे

 उद्योग  घंटों  में  खर्च  चलता  उसी  तरह  से  यहां  पर  भी  जब  तक  नहीं  चलेगा  तब  तक  उसको  लाभ

 नहीं  पहुंच सकता  है

 प्राय  पह हु
 भी  देखें  कि  ज्यादातर

 उसको
 किस  सोचें  से  कर्जा  मिलता है

 ।  इसी  कितान  के  पेज
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 तुलसी  दास

 इससे  यह  साफ  ज़ाहिर  हो  जाता  है  कि  प्रोफेशनल  मनीलेंडर  से  उसको  oes  ८  परसेंट  तक

 कर्जा  सिलता  है  wk  एग्रीकल्चरल  मनी  लैंडिंग  से  २५  परसेंट  ।  इसको  ध्यान  से  देखा  जाए  तो

 पता  चलता  है  कि  कोप्नोप्रेटिव्ज  से  उसको  बहुत  ही  कम  Tar  मिलता  है  |

 यह  भी  कहा  जाता  है  कि  लेंड  मॉर्टगेज  बक्स  के  पास  पैसा  नहीं  है  ।  मैंने  अपने  पहले  के  भाषण

 में  कहा  था  कि  मेरे  पास  लेटें  are  हैं  कि  इन  बेकस  के  पास  पैसे  होते  हैं  लेकिन  लेता  नहीं  है  क्योंकि

 ये  बक्स जो  हैं  उसके  रास्ते  में  कई  रोड़े  अटकाते  हैं
 ।

 मैं  यह
 भी

 कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  खेत

 के  लिए  जो  पैसा  निकालती  वह  सारा  पेसा  उस  तक  नहीं  पहुंचता है  ।  जब  उसको  बहुत  कम  पैसा

 मिलेगा  तो  वह  उत्पादन  में  वृद्धि  नहीं  कर  सकेगा  |  जब  तक  उसको  काफी  पैसा  न  मिल  जाए  प्रोर

 वह  कज़  से  मुक्त  न  हो  तब  तक  उसका  काम  नहीं  चल  सकता  है  ।  पंजाब  में  तथा  दक्षिण  में

 प्राइवेट  isa  जो  इंटरेस्ट  चार्ज  करते  वह  बहुत  अधिक  होता  है  जिसका  नतीजा  यह  होता

 है  कि  वह  कभी  कज  से  मुक्त  नहीं हो  पाता  हे  ।  जब  भी  वह  सरकार  से  कोई  पैसा  लेता  वह  इधर

 उधर  दूसरे  कामों  में  खच कर  देता  है  ।  इस  वास्ते  मैं  चाहता  हूं  कि  यह  कारपोरेशन  जो  रुपया  उस

 को  दे  उसका  ठीक  रीति से  इस्तेमाल  होता  है  या  इसको  भी  देखें  ah  यह  भी  देखें  कि  जिस

 परपज के  लिए  यह  दिया  जाता  उसी  परपज  के  लिए  यह  खर्च  हो  प्रौढ़  साथ  ही  साथ  यह  रुपया

 वापिस  मिले  ।  अ्रापको जो  रूट  काज़  प्र नइ कोनो मिक  एण्ड  भ्नप्रोडक्टिव  बोरोइंग  के  उनमें  जाना

 चाहिये  are  उनको  दूर  करने  की  कोशिश  करनी  चाहिये  |

 माइनर  इरिगेशन  के  लिए  भी  इसमें  प्राचीन  होना  चाहिये  कि  उसके  लिए  भी  पैसा  दिया  जा

 सकता है  |  बंडिंग  के  लिए  ज  से  सरकार  ने  कर  रखा  है  कि  किसान  चाहे  या  न  चाहे  बंडिंग  होगा  झर

 सरकार  खां  करती  है  कौर  बीस  पच्चीस  बरस  में  वापिस  इसी  तरह  से  माइनर  इरिगेशन  के  बारे

 में  भी  किया  जाना  चाहिये
 ।

 जहां  पर  तालाब  नहीं  जहां  पर  वेल्ज  नहीं  जहां  पर
 बरसात

 पर

 नहीं  होती  है
 ak

 जहां  पर  फैमिन,कंडिशन्ज़  प्रिवी  ल  करती  वहां  पर  जैसे  सरकार  जबरदस्ती  बंडिंग

 करती  उसकी  तरह  से  माइनर  इरिगेशन  या  कुदरा  ale  कर  उसको  किसान  को  दे  देना  चाहिये  भर

 बीस  पच्चीस  साल  की  लम्बी  किस्त  में  रुपया  वापिस  लेना  चाहिये  ।  जिस  तरह  से  बंडिंग  की  गई

 किसान  के  लिए  उसी  तरह  से  यह  भी  किया  जाना  चाहिये  ।

 fait  दकन  )
 :

 मैं  इस  विधायक  का  हार्दिक  समर्थन  करता  हुं
 ।

 उद्योगों  के  लिये  ऋण  उपलब्ध  करने  के  लिये  एक  पुरन वित्त  निगम
 आगे  ही  स्थापित  है  ।

 परन्तु  कृषि  के  लिये  केवल  अल्पावधि  ऋण  रक्षित  बैंक  द्वारा  उपलब्ध  किये  जाते  हैं
 ।  मध्यम कालीन

 तथा  दीर्घकालीन  ऋण  राज्य  सहकारी  बैंकों  सनौर  भूमि-बन्धक  बैंकों  द्वारा  दिये  जाते  परन्तु  यह

 आवश्यकताओं की  पूर्ति  नहीं  कर  सके
 ।

 इसलिये  कृषकों  के  लिये  ऋण  उपलब्ध  करने  में  प्रस्तुत  निगम

 विधेयक  अधिक  सहायक  सिद्ध  होगा  |

 यह  झ्रालोचना  की  गई  है  कि  इसकी  पूंजी  केवल  २५  करोड़  रुपया  भर  आरम्भ  में  केवल  ४

 करोड़ रु०  ही  दिया  जा  रहा  परन्तु  इस  ५  करोड़  के  आधार  पर  निगम  १००  करोड़ तक  ऋण  ले

 सकता है
 ।

 इस  विधेयक  के  पारित  होने  से  रक्षित  बैंक  के  पास  पी  एल  ४८०
 के  ऋणों  के  रूप  में  जो  पूंजी

 पड़ी  है  उसका  कृषि  के  लिये  उपयोग  किया  जा  सकता  है
 ।

 यदि  निगम  चाहे  तो  शर  अधिक  धन  देकर

 णा
 ऋण  ले  सकता  है  जिसका  उपयोग  कृषि  कार्यों  में  किया  जा  सकता  है  ।

 सूख  अंग्रेजी
 में



 १८८४  ate  पुरनर्वित्त  निगम  विधेयक  wot

 इस  झा घार  पर  मी  की  गई  है  कि  यह  वित्त  निगम  न  होकर  gaara  निगम  ही  है

 झीर  सीघे  घन  उपलब्ध  नहीं  कर  परन्तु  यह  सुझाव  देना  उचित  नहीं  है  कि  केन्द्रीय  संस्था

 व्यक्तियों को  सीघे  घन  उपलब्ध  करे  ।

 यह  सुझाव  भी  दिया  गया  है  कि  ब्याज  की  दर  थोड़ी  होनी  चाहिए  परन्तु  निगम  यदि  वाणिज्यिक

 आधार पर  कायें  करेगा  तो  aaa  उचित  होगा  |

 बहुत  सी  नदी  घाटी  परियोजनाओं  पूरी  हो  चुकी  हें  घौर  उपलब्ध  जल  का  प्रयोग  तभी  किया  जा

 सकता  है
 जब

 भूमि
 को  कृषि  योग्य  बनाया  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने

 के
 लिये

 मत
 की

 है  ।  कृषि  विकास  की  अरन्य  परियोजनाओं  के  लिये  भी  घन की  आवश्यकता  मुझे

 विश्वास  है  कि  इस  विधेयक  के  विरोधी  इन  तथ्यों  को  सामने  रखते  हुए  अपने  संशोधन  वापिस  ले

 लेंगे  att  विधेयक को  पारित  करने  में  सहयोग  देंगे  |

 श्री  महेश्वर  नायक  )  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक का  सेन  करता हूं
 ।

 उद्योगों  के  लिए  ऋण  उपलब्ध  करने  के  लिये  पुर्नावित्त  निगम  परन्तु  कृषि  विकास के  लिये  ऐसे  ही

 निगम की  भारी  श्रावक्यकता थी  ।  जेसा  कि मेरे  पुवंवक्‍ता ने कहा, बहुत सी ने  बहुत  सी  भूमि  कृषि  योग्य
 बनाने

 वाली  है
 ।

 झ्र  इस  तरह  galas  निगम  का  बहुत  लाभ  होगा  ।  रक्षित  बेक  के  पास  बहुत  सा
 धन

 बेकार  पड़ा  रसा  है  जिसका  प्रयोग  अच्छी  प्रकार  किया  जा  सकेगा
 |

 हमारे  देश  में  क़षि  के  विकास  के

 faa  यह  निगम  बहुत  लाभदायक  सिद्ध  होगा  |

 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यह  निगम  वाणिज्यिक  आघार  पर  कार्य  तो  करे  मगर  धन  कमाने  के

 उद्देश्य से  न  करे  ।  निगम  को  asa  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  कृषक  को  श्रासानी  से  घन  सुलभ  हो

 आसान  दातों  पर  सुलभ  हो  ।  केन्द्रीय  भूमि  array  बैक  तथा  सहकारी  संस्थायें  लोक-प्रिय  नहीं  हो

 पाई  हैं  क्योंकि  इनके  पास  घन  की  कमी  है  ।  जब  तक  यह  दिन  कालीन  ऋण  देने  योग्य  न  हों  तब  तक  इब

 कां  लाभ  कृषकों  को  नहीं  हो  सकता  ।

 एक  are  बात  मैं  सरकार  के  ध्यान  में  लाना  चाहूंगा
 कि

 घन  संस्था  से  कृषक  तक  पूरी  मात्रा  में

 नहीं  पहुंच  पाता  वाले  बहुत  सा  घन  ले  जाते  हैं  इसलिये  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाय
 कि

 घन

 कृषक  को  पूरी  मात्रा  में  मिल  सके  ।

 थी  गोरी  शंकर
 कक्कड़

 :
 उपाध्यक्ष  जहां  तक  मैंने  इस  एग्रीकल्चरल

 रिफाइनेंस  कारपोरेशन  बिल  के  श्रोबजे  इट्स  पढ़े  उसमें  इस  बात  का  ध्यान  रखा  गया  है  कि  कृषि

 सम्बन्धी  काय  के  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  ate  डेवलपमेंट  के  लिए  यह  कारपोरेशन  बनाया  जा

 रहा है
 ।

 मैं  इसका  स्वागत  तो  यूं  करता  हूं  कि  इस  तरह  की  कोई  संस्था  ऐसी  होनी  चाहिए  परन्तु  इस

 विधेयक  में  जिस  प्रकार  से  यह  कारपोरेशन  बनाने  की  बात  गई  है  धौर  जो  इसकी  किंग  है  उसका

 मैं  विरोध करता  हुं  ।

 कभी  यह  देखा  जाता  है  कि  जो  सोसाइटीज  काम  कर  रही  जिनके  द्वारा  कृषि  सम्बन्धी

 कर्जा  दिया  जा  रहा  है  तो  जो  प्राइमरी  मेम्बर  है  उसको  कर्जा  पाने  के  लिए  पहले  से  तीन  सीढ़ियां

 मौज़ूद  हैं
 ।

 डिस्ट्रिकट  कोआपरेटिव  बेक  द्वारा  रजिस्टरों  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  को  कर्जा  दिया  जाता

 है  ate  उससे  फिर  मेम्बरों  को  दिया  जाता  है  ।  डिस्ट्रिक्ट  कोआपरेटिव  को  एस  बैक  से  कर्जा  मिलत

 है  और  एप  कस  बेक  को  रिज  बैंक  से  मिलता  है
 ।

 मेरी  प्राप़्ति  यह  है  कि  जब  रिवेंज  बैंक  एप  कस  बैक  फो

 फाइनेंस  करता  है  तो  फिर  एक  अलग  से  कारपोरेशन  बनाया  जाय  घौर  fea  बैंक  या  बेक  के

 मूल  dat  में
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 महवर

 द्वारा  ही  शेयर्स  श्र  उसे  रिफाइनेंस  किया  जाय  यह  कहां  तक  उचित  होगा  ?  मैं  ag  विचार  इस  कारण

 शर  रखता  हूं  कि  दरअसल  कोशिश  इस  बात  की  होनी  चाहिए  कि  जो  कृषक  उत्पादन  करता  >

 उसको
 कर्जा  आसानी

 से  और  समय  के  इन्दर  मिलने  की  सुविधा  हो  ।
 मैं  नहीं  समझ  पाता  कि  जब

 te  ca  मीडियम  मं  लोन  a  लोंग  टर्म  लोन  देने  के  लिए  हमारे  यहां  पहले  से  डिस्ट्रिक्ट

 raved  लैंड  मोटंगेज  बैंक  झ्र ौर  एलेक्स  बैंक  काम  कर  रहे  हैं  तो  उन्हीं  रिसोर्सेज  को  क्यों

 न  मज़बूत  किया  जाय  जिन  रिसॉर्ट  से  कि  यह  कारपोरेशन  बनाया  जा  रहा  उन  रिसोर्सेज

 को  उन  तक  पहुंचाया  जाय  बजाय  इसके  कि  यहां  पर  राज  तीन  सीढ़ियां  कृषक  के  पास  धन

 पहुंचाने की  हों  वहां  एक  प्रौढ़  सीढ़ी  इस  तरीक़े  से  बढ़ाई  जाय  ।  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  एक

 तरीक़ से  इसका  प्रयोग
 करके  मिडिलवेट बढ़ाया  जा  रहा  है

 ।
 फिर  भी  कुछ  तो  सूद  इंटरैस्ट जो  भी

 कारपोरेशन  चाज  करेगा  लैंड  मॉर्टगेज बैंक  से  या  एस  बैंक  वह  बन  श्रल्टीमेटली  प्राइमरी

 सोसाइटीज़ के  जो  मेम्बसं  कृषक  उन  पर  शरमायेगा  ।  इसलिए  इसका जो  कांस्टीट्यूशनल  है

 और  जिस  प्रकार से  यह  बनाया  जा  रहा  है  उसका  मैं  विरोध कर  रहा  हूं  ।

 दूसरी  बात  प्रिमला  जो  मुझे  ख़ास  तौर  से  कहनी  है  वह  यह  है  कि  मैं  ने  यह  पढ़ा  कि  इस  में

 डाइरेक्टर्स रक्खे  जायेंगे  ।  उन  डाइरेक्टर्स में  से  ३  डाइरेक्टर  सेंट्रलगवर्नमेंट  द्वारा  मनोनीत

 होंगे  |  एक  डिप्टी  गवर्नर  ate  दी  fers  बैंक  होगा  जोकि  fora  बैंक  द्वारा  नौमिनेटेड  होगा  झर

 जोकि  ats  का  वे ग्न रमेन  होगा  ।  इसके  अतिरिक्त  मैनेजिंग  डाइरेक्टर  का  एपायन्ट्मैंट  होगा  ।

 अब  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  कि  एक  तरफ  तो  यह  कहा  जाता  है  कि  कोआपरेटिव  मूवमैंट  के
 द्वारा

 कृषक  को  कृषि  के  उत्पादन  के  लिए  जो  पैसा  दिया  जा  रहा  है  वह  नौन-प्रौफिशिएलाइज्ड  किया

 हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  इस  बात  पर  जोर  देते  हैं  कि  रूरल  सोसाइटीज़  नौन-प्रौफिशिएलाइज्ड  की

 दूसरी  तरफ़  श्राप  ऐसी  कारपोरेशन  बना  रहे  हैं  जिसमें  मैनेजिंग  डाइरेक्टर  का  एपायेन्टमैंट

 करेंगे  जिसमें  डिप्टी  गवर्नर  रिजर्वेबेंक उसका  tara  होगा  जिसमें  प्रतिकार
 संचालक

 मंडल  के  सदस्यों  की  जो  संख्या  होगी  वह  मनोनीत  या  नामिनेट  की  जायेगी
 ।

 क्या  ऐसा  करके

 श्राप  वास्तव  में  उस  ग्रोवर  क़दम  उठा  रहे  हैं  जिसका  कि  इशारा  हमारे  प्रधान  मंत्री
 जी

 ने  किया  हैं

 कि  इस  तरह  के  जितने  मवर्मैंट पच  हैं  वे  नौन-श्रौफिशिएलाइज्ड किये  जांय  ।  मेरा यह  खयाल था  कि

 केन्द्रीय  स्थान  पर  जरगर  एक  इस  प्रकार  की  कोआपरेटिव  स्कीम  की  जाती  कि  प्रत्येक  स्टेट  के

 एलेक्स  लेंड  HIT  इनको  सब  को  मिला  कोऑर्डिनेशन  करके  एक  कोआपरेटिव

 संस्था  होती  कौर  उस  को  फाइनेंस  इस  प्रकार  से  किया  जाता  तो  वास्तव  में  कृषक  का  फ़ायदा

 हो  सकता था  ।

 एक  चीज़  ate  इस  में  मेरी  समझ  में  नहीं  जाती  ।  इनमें  शड्यूल्ड  बेकस  को  भी

 ae  लेने  का  अधिकार  दिया  गया है
 ।  कमशियल  शैड्यूल्ड  बेकस  तभी  तक

 जो
 काम  कर  रहे  हैं

 उन  से  ऐक् चु झलो  एराकात  वारेस्ट्स  को  कया  फ़ायद  मिलता  है  ?  जो  बीच  के  मिडिलवेट  हैं  जो  ग़ल्ला

 उनसे  ख़रीद  कर  भरते  उनको  तो  कुछ  लाभ  बंधक  करके  मिल  जाता  है  लेकिन  वह

 कृषक जो  उत्पादन  TA  जो  हल  चलाते  हैं  उनको  फ़ायदा  देने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 इसलिए  कोशिश  ur  gal  चाहिए  कि  एऐंक्चुग्रली  जो  कृषक  उनको  सुविधाएं  मिलें  ।

 कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  कई  केसेज  में  एप्लीकेशन  हो  रहा  है  कौर  उसका  नतीजा  यह  होता  है

 कि
 यह  संस्थाएं बहुत  सो  क़ायम  कर

 दो
 जातो  हैं  परन्तु  कृषक  का  कोई  भी  लाभ  नहीं  होता है  ।

 इसीलिए  कारपोरेशन
 जो

 बनाया  जा  रहा  उसके  कांस्टीट्यशन
 are

 वर्किंग  जैसा
 कि

 मैं  ने
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 अभी  निवेदन  उसका  मैं  विरोध  करता  हूं  ।  यह  बात  श्रव्य  है  कि  एग्रीकलचरिस्ट्स के  लिए

 इस  प्रकार  की  एक  केन्द्रीय  संस्था  होतो  चाहिए  |  यह  ज्यादा  उचित  होता  CUNT WTt  इस  कौर  ध्यान

 दिया  जाता  कि  मार्केटिंग  एलेक्स  बेकस  श्र  लेंड  किमि मोर्टेगेज़  इन  सभी  साधनों

 को  मिला  उन  को  कोर्डिनेटर  एक  कोआपरेटिव  संस्था  बनाई  जाय  जिसका कि  सीधा

 सम्बन्ध  कृषकों  से  हो  ।

 da  में  मुझे  सिफ  एक  बात  ate  कहनी  है  ।  इस  में  यह  लिखा  है
 कि  कोऑपरेटिव सोसाइटी

 को  भी  फाइनेंस कृषक  मगर  बड़े  धीमे  से  रिजर्वेशन के  साथ  लिखा  पे  है  प्रौढ़  एक  कंडीशन

 लिखी  हुई  है  कि  जब  रिजर्व  बैंक  की  इजाज़त  होगी  ।  sat  ae  ara  ars  हो  wrt  है  कि  ऐक्चुअल

 प्राइमरी  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  जो  एग्रीकलचरिस्ट्स  के  लिए  फाइनेंस  करती  हैं  उनको  इससे

 लाभ  होने  को  नहीं  है  ।  इसलिए  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  प्रौढ़  इसको

 वर्किंग  में  संशोधन  होने  की  आवश्यकता  &  क्योंकि  भारती  एप्रीकलचरिस्सਂ  को  इसका  लाभ  नहीं

 पहुंचता है

 श्रीमती  लक्ष्मीकांतम्मा  )  मैं  इस  विधायक  का  स्वागत  करती  हूं
 ।

 सहकारी  बक  भूमि-बन्धक  बेक  कृषि  सम्बन्धी  मध्यमकालीन  ग्रोवर  दीघंकालीन

 कार्यों  को  पुरा  करने  में  सफल  रहे  हैं  ।  रक्षित  इक  के  पास  पड़े  हुए  पी  एल  Yoo FT FT धन  का

 प्रयोग  भी  कृषक  नहीं  कर  सकते  थे  ।  इन  कारणों  से  प्रस्तुत  विधेयक  कृषि  विकास  के  उद्देश्य
 से

 बहुत  लाभदायक हैਂ  ।

 इस  निगम  की  प्राधिकृत  पूंजी  RX  करोड़  होगी  इनके  अंशों  का  भार  विभिन्न  निकायों

 द्वारा  सहन  किया  जायगा  ।  केन्द्रीय  सरकार  इन  भ्रंश ों  की  अदायगी  के  लिये  गारंटी  देगी  ।  यह

 निगम पी  एल  Yao  की  निधियां  ऋण  के  रूप  में  प्राप्त  करेगा  प्रौर  अन्य  aera  से  भी  धन

 प्राप्त  करेगा  ।  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  के  कार्य  में  यह  निगम  ऋण  उपलब्ध  करके  सहायक

 सिद्ध  होगा  ।  इसके  काफी  की  कृषि  में  भीਂ  सहायता  मिलेगी  ।

 निगम  द्वारा  व्यक्तियों  को  सीधे  ऋण  न  देना  उचित  है  क्योंकि  सीधे  ऋण  देने  में  बहुत  सी

 कठिनाइयां  उत्पन्न  होंगी  ।
 यह  सुझाव

 भी
 दिया  गया  है

 कि
 किसानों  को  भ्रमणा  किसान  संघों  को

 इस
 निगम

 का
 अंशधारी  बनाया  परन्तु  राज्य  सहकारी बैंक

 भूमि-बन्धक  बेक  भी  किसानों

 के  ही  संघ  हैं  ।

 ब्याज  की  दर  के  बारे  में  ब्रा घार  वाणिज्यिक  ही  होना  चाहिए  |

 निगम  की  पूंजी  के  बारे  में  भी  आलोचना  की  गई  |  बेबाक  प्रारम्भ में  केवल  ५  करोड़  रुपया

 ही  दिया  परन्तु  श्रावश्यकतातुसार घन  भी  दिया  जा  सकता  इस  प्रकार यह

 निगम  Yoo  करोड़  रुपये  तक  के  ऋण  प्राप्त  कर  सकता  है  ।

 इस  विधेयक  के  प्रवर  समिति  को  न  सौंपे  जाने  पर  मुझे  हर्ष  क्योंकि  उससे  केबल

 विलम्ब  होने  की  ara  थी  ।  इस  विधेयक  से  क़षि  विकास  में  शीघ्र  सहायता  होगी  |

 श्री  कछवाय  :  उपाध्यक्ष  सदन  में  क्रोम  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 हम  केवल  वाद-विवाद  कर
 हहे

 हैं
 ।  मतदान  नहीं  हो  रहा

 ae  अंग्रेजी
 में
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 श्री  कछवाय
 :

 लंच  का  समय  समाप्त  हो  गया  है  ।
 ढोई  से  ऊपर  हो  गया  हैं  ।  सदन  में

 बहोरन  हो  जाना  चाहिए
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 ag  कह  रहे  हैं  कि  गणपूर्ति  नहीं  है  ।  घंटी  बजा  दी  जाय  ।

 गणपूर्ति नहीं  है  ।  श्री  मेहरोत्रा ।

 att  बज  बिहारी  मेहरोत्रा
 :

 उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन

 करने  के  लिए  खड़ा  हुमा  हूं  ।  इस  विधेयक को  प्रस्तुत  करने  की  झरा वश्य कता इसलिए  महसुस  हुई

 कि  किसान को  wt  ख़र्चे  के  लिए  जो  रुपया  उसको  वह  उचित  मात्रा  में  नहीं  मिल

 पाता है  ।  बड़े  बड़  किसान  तो  रुपया  पा  भी  जाते  लेकिन  छोटे  किसानों  को  रुपया  सिलने  में  बड़ी

 कठिनाई होती  है  ।  उन  को  न  तो  समय  पर  रुपया  मिलता  है  कौर  न  ही  उचित  ब्याज  पर  मिलता

 है  ।  झगर  रिज़वान बेंक  या  दूसरे  बड़े  बैंकों  से  हल्के  सूद  पर  रुपया  देने  की  कोई  व्यवस्था  है

 लो  किसान  के  पास  पहुंचते  पहुंचते  उस  का  ब्याज  दर  इतना  ज्यादा  बढ़  जाता  है  कि  वह  उस  के

 लिए  बोझ  हो  जाता  है  ।  श्राम  तौर  पर  इस  व्यवस्था  का  फ़ायदा  बड़े  किसान  उठाते  हैं  ।  छोटे

 fara  को  तो  उसी  सूदखोर  के  पतले  पड़ना  पड़ता  जो  कि  ज्यादा  सूद  लेता  है  ।  नगर  यह

 कारपोरेशन  ऐसी  व्यवस्था  कर  सके  कि  किसानों  को  सीधे-सीधे  कौर  सस्ते  ब्याज  पर  रुपया  मिल

 तो  वह  व्यवस्था  भ्रपने  उद्देश्य  में  सफल  होगी  ।  बीच  की  कोआपरेटिव बैंक

 सलोने से  ब्याज  की  दरें  बराबर  बढ़ती  चली  जाती  हैं  ।

 इस  बिल  में  लांग-टीमें  लोन  कौर  मीडियम-टर्म  लोन  देने  की  भी  व्यवस्था की  गई  हैं  ।  लेकिन

 कुछ  ऐसी  फसलें  होती  जिनमें  किसान  को  देर  से  पैसा  मिलने  का  अवसर  है
 ।

 मसलन

 गर  कोई  किसान  बाग़  या  हेराल्ड  लगाता  तो  पांच  बरस  की  अवधि  की  ज़रूरत  पड़ती  हैं  ।

 झगर  इस  बीच  में  कजे  की  किस्त  मांगी  जायेगा  वह  नहीं  दे  सकता  है  ।  अगर  इस  विधेयक  में

 डस  बात  की  गुंजायश  कर  दी  जाये  कि  जब  किसान  की  फ़सल  तैयार  तभी  से  उस  की  कर्जे

 की  fara  ली  तो  यह  उपयोगी  होगा  ।

 इसके  साथ  ही  इस  बात  का  भी  ware  रखा  जाये  कि  झगर  कोई  दैवी  विपत्ति  आने
 को

 बजह  सें  किसी  किसान  का  कारोबार  नष्ट  हो  तो  जिस  तरह  से  किसी  दूसरे  कारोबार  करने  वाले

 का  कारोबार  नष्ट  हो  जाने  पर  उस  को  जेल  नहीं  जाना  पड़ता  उसी  तरह  बेचारे  किसान  को  शी

 खेल  न  जाना  पढ़े  घौर  उसका  रुपया  ag  खाते  हाल  दिया  जाये
 |

 मैं  झबिया  करता  हूं  कि  मेरे  इन
 दो

 तीन  सुझावों  पर  बिचार  किया  जायेगा
 ।

 श्री  हाराका दास  मंत्री  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करने  के  लिए

 खड़ा हुआ  हूं  ।  हमारे  यहां
 ८०

 परसेंट  लोग  ऐसे  हैं  जो  खेती  पर  निर्भर  करते  हैं
 ।  देखने में  धाया  है

 कि  इन  पिछले  पंद्रह  सालों  में  बाहर  से  अनाज  मंगाने  पर  हमने  करोड़ों  रुपया  खर्च  किया  है  arc

 art  शास्त्र  के  अनुसार  अगर  यहीं  रुपया  किसानों  को  उत्पादन  बुद्धि  के  लिए  दिया  जाता  तो  हो

 सकता  है  कि  हम  काफी  बड़ी  मात्रा  में  फारेन  एक्सचेंज  की  बचत  कर  लेते  ।  देर  से  ही  समर

 फिर  भी  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  कारपोरेशन  बनाने  के  बारे  में  यह  जो  बिल  पाया  इसका

 स्वागत  किया  जाना  चाहिये  ak  इसका  समर्थन  किया  जाना  चाहिये  |

 तूतिया  पंच  वर्षीय  योजना  में  भी  इन  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कामों  पैसा  रखा  मया  है  ।

 लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  जो  उत्पादन  बढ़ाने  वाला  उसकी  जब  तक  ताकत
 न

 जब  तक a

 मूल  धंदे  सें
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 उसकी  जो  आवश्यकतायें  उनकी  पूति  न  तब  TH  हमारा  जो  उद्देश्य  उसमें  सफलता

 art  नहीं  हो  सकती  जो  हमारी  मनोकामना  वह  पूरी  नहीं  ही  सकती  है  ।  इस  वास्ते

 खेती  को  सुघारने  के  लिए  जिन  जिन  चीजों  की  श्रावइ्यकता  वे  उस  तक  नहीं  पहुंचाई  जायेंगी

 तो  न  तो  खेती  में  सुधार  हो  सकता  है  झर  न  ही  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  सकती  है  ।

 हमारे  यहां  जितना  परसेंटेज  लोगों  का  खेती  में  लगा  ड्  उसका  मुकाबला  झगर

 आप  अमरीका  से  करें  तो  श्राप  को  पता  चलेगा  कि  वहां  पर  केवल  १२  परसेंट  लोग  ही  खेती  करते

 और  इतना  होने  पर  भी  वहां  से  हमें  अनाज  का  बड़ी  भारी  मात्रा  में  आयात  करना  पड़ता  ह ै।

 इस  वास्ते  यह  जरूरो  है  कि  हम  भी  उत्पादन  बढ़ायें  प्रौढ़  खेतीहर  को  श्रावस्यकताओं को  पुरा  करें  ।

 चूंकि  राज  तक  हम  ऐसा  wal  कर  पाये  इस  वास्ते  उत्पादन  उतना  नहीं  बढ़ा  है  जितना

 चाहिये था  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  यह  बिल  wey  समय  पर  श्री  रहा  है  कौर  इसका  फायदा  काश्तकार

 खेतीहर  किसान  मिलेगा  ।  इससे  उसको  रों  पर  खड़े  होने  में  मदद  मिलेगी  ।

 सेंट्रल  कोआपरेटिव  लेंड  मार्टगेज  बेकस  अपनी  मर्थादा  में  रहते  हुए  तक  काश्तकार

 को  लोन  देते  रहे  कजे  देते  रहे  मगर  पुरे  तरी  के  से  काश्तकार  को  जो  जरूरतें  उनको  F

 पुरा  नहीं  कर  सके  हैं  |  इस  काम  में  ary  जाना  चाहिये  are  किसान  की  ज़रूरियात  को

 देखना  चाहिये  ।  इन  ज़रूरियात में  माइनर  इरिगेशन की  भो  जरूरत  पड़ती है  ।  हर  गांव में

 कुछ  न  कुछ  नाले  रहते  छोटी  मोटी  नदियां  रहती  हैं  ।  उन  पर  काश्तकार सोचना  बांध  बना

 देतें  हैं  जोकि  टैम्पोरेरी होते  हैं  ।  बरसात  के  साथ  ही  वे  बह  जाते  हैं  ।  इस  तरह  के  छोटे  मोटे  बांध

 माइनर  इरिगेदान  के  तौर  पर  जब  बनाये  जाते  हैं  तो  कहीं  पर  तो  गवर्नमैंट  को  बीस  कहीं  पर

 तीस  परसेंट  दौर  कहीं  पर  चालीस  परसेंट  गांव  वालों को  बतौर  मैचिंग  कांट्रोब्यूशन के  देना  पड़ताਂ

 उनमें  इतना  देने  को  ताकत  नहीं  होतो  हैं  ।  सोसाइटीज़  के  ि ल्जञ  में  भो  afar  कांट्रोब्य्शन

 देने  का  प्राचीन नहीं  होता  हैं  ।  इस  बिल  के  लाने  के  बाद  मैं  समझता  हूं  कि  उनको  इस  आवश्यकता

 को  पूर्ति हो  सकेगा a  afar  कॉंट्रोब्प्शन के जो छोटे मो के  जो  छोटे  मो  प्रश्न  वे  इस  पैसे  के  उपयोग  सें

 पूरे हो  सकेंगे  ।

 प्री  तक  देखा  गया  है  कि  लोन  की  जो  मर्यादा  रिजर्व  बैंक  या  बक्स  की  तरफ  से  लगाई

 जाती  रही  है  वह  बहुत  कम  लगाई  जाती  रही है  a  इसके  बाद  जो  उनकी  आवश्यकता यें  हों  गिरे

 पुरी  हो  ऐसी  aren  की  जानी  चाहिये  ।  यह  भी  an  की  जानी  चाहिये  कि  ज्यादा  से

 ज्यादा  काश्तकारों को  पेसा  देने  में  कामयाबी हासिल  हो  सकेगी

 इन  शब्दों  के  साथ  यह  जो  लांग  टर्म  लोन  देने  के  लिये  बिल  शाया  मिडल  टर्म  लोन  देने  के

 बारे  में
 बिल  प्राया है  इसका में  समर्थन करता  हूं  शौर  आशा करता  हूं  कि  जो  बातें  मेंने  कदी

 उनकी  TH  ध्यान  दिया  जाएगा  ॥

 वित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री  ब०  रा०  :  उपाध्यक्ष  यह  प्राकृतिक

 बात  है  कि  अपने  सहयोगी  के  अस्वस्थ  होने  के  कारण  मूझे  इस  विधेयक  का
 संचालन  करना  पढ़

 मुझे  खेद  है
 कि

 गत  अधिवेशन  में  जब  इस  पर  चर्चा  हो  रही  में  अनुपस्थित

 परन्तु  मेंने  वाद-विवाद  का  अध्ययन  किया  3S.q  गये  प्रश्नों  को  समझने  की  चेष्टा  की

 > a  |  में  यथा  सम्भव  प्रयत्न  करूंगा  कि  उठाने  गये  प्रश्नों
 उतर  ag  eA

 अंग्रेजो  में

 2927  (ai)



 मे  कृषि  पुरवित्त निगम विधेयक निगम  विधेयक

 ब०

 याद-विवाद  को  देखते  हुए  मुझे  मालूम  gm  किः  पांच  आधारों  पर  इस  विधेयक  की

 कहा लोच ना की  गई  में  उन्हें  एक  एक  करके  लूंगा
 ।

 आरम्भ  में  यह  कहना चाहुंगा कि
 श्ेघिकतर  अलोचना  विधेयक  के  उपबन्धों  को  ठीक  प्रकार  न  समझ  पाने  तथा  उनके  भ्रनिवेचन के

 हुई  ।  आलोचना इस  प्रकार  हुई  कि  यह  निगम  विद्यमान  निकायों  के  कार्यों  को  अति  पादन

 इसलिये यह  नहीं  कि  इन  कार्यों  का  भार  भारतीय रक्षितਂ  बेक

 द्वारा  उठना  जांना  चाहिये  और  इन  के  लिये एक  स्वतंत्र  निगम  की  आवश्यकता  नहीं  तीसरे

 बेबाक ae  निगम  स्थापित  किया  जा  रहा  है  परन्तु  ऋतु  सम्बन्धी  क्रियायों के  लिये  वित  उपलब्ध

 करने के  लिये  कृषि  विशेषतया  श्रेल्पकालीन  की  मात्रा को  बड़ाना  जिस  के  लियें

 कि  निगम के  पस  संतान  नहीं  होंगे  ;  इस  सम्बन्ध  में  यह  निगम  भी  अधिक  सहायक  सिद्ध

 adi  होगा  क्योंकि grat  ऋण-क्षमता सीमित  रहेगी  ate  अन्त
 कि

 इस
 निगम  को  पुन्वित्त

 निगम  होने  के  बजाय  एक  विकास बेक  हो  जो  कि  यदि  सीधे  किसान  को

 नहीं

 तो  सोधे  प्राथमिक

 संस्थापकों  की  सहायता  करे  ।.

 यदि  ड्राप  इन  भ्रालॉचनात्मक  बातों  की  ae  देखें  तो  प्रतीत  गेप गा कि कि  एक  बात  दूसरी  बात  की

 विरोधी है  क्योंकि  इन  पर  विभिन्न  दृष्टिकोण  से  विचार  किया  गया  पहली  बात  के  विप में

 कि  ae  निगम  faa  निकायों  के  कार्यों  को  अतीत  मुसे  यह  कहना  है  कि  यदि  हम

 विभिन्न  काय  करने  बाली  सहकारी  संस्थाओं  को  gor  विस्तार  से  देखें  तो  यह  अलोचना  उचित

 wait  नहीं  सहकारी  क्रि  में  ही  श्रल्पफालीन  तथा  मध्यम कालीन  ऋण  दो वे कालीन

 ऋण में  विभेद किया  गधा  है  जो  विशेष  निकाय  wa  तक  स्थापित किये  गये हैं  उन  के  कृत्यों का

 स्पष्ट  उल्लेख  किया  गया  है  a  उन  कृत्यों  तथा  उतर दायित्वों  का  स्पष्ट  सीमांकन

 किया  गया है  |  रक्षित  बंक  की  दीबंकालीन  क्रियांग्रों  सम्बन्धी  निधि  का  प्रयोग  ऋण

 संस्थाम्रों को  विभिन्न  स्तरों  उन  की  ae  पूंजी  को  बढ़ीं  पुनर्जीवित  करने  के  लिये  किया

 ।  लगभग ३३  करोड़  रुपये  की  qa  निधि  में  लगाई  गई  पूंजी  में  लगभग

 २३  करोड़  रुपय  सहकारी  पंथ  की  AT  पंजी  के  रूप  में  और  शब  सामान्य तथा भूमि  विकास

 के  लिये  वित्त  उपलब्ध  करने  के  लिये  ४  वर्ष  तक  मध्यम कालीन  ऋण  का  उपबन्ध  करने  के  लिये

 है  ।

 एक  ry  संस्था  सहकारी  विकास  बोर्ड  है  जिसका  उत्तरदायित्व  विपणन  संस्थापकों की

 उन्नति  करना  एक  भांडागार निगम  है  जो  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  नेतृत्व में

 बारों की  श्वसन  का  उपबन्ध  करता  है  ।  इसी  तरह  विभिन्न  निगम  भ्रमणा  संस्थायें  हैं  जो  ग्राम

 वित्त  के  विभिन्न  पहलुम्रों के  साथ  व्यवहार करते  हैं  ।  भारत जेसे  देश  उद्योग केਂ  संबंध  में

 जिस से  काफी  राष्ट्रीय अय  प्राप्त  होती  स्थापित  aerial  की  संख्या  कोई  बड़ी  नहों  है  ।

 इस  इस  are  पर  एक  ae  cafes  करने  का  विरोध  जो  संस्था  की  ग्राम

 fra  की  श्रंखला में  एक  महत्वपूर्ण  कड़ी के  समान  wat
 है

 ।  यदि  इस  बात

 पर  माननीय  सदस्य को  शंका  हो  तो  वह  wear  जसे  *  श्रद्वा

 आस्ट्रेलिया  के  श्रनभव  प्राप्त कर  सकते  हैं  ।

 वहां  wat  व्यवस्थापकों  के  साथ  ही  ग्रामीण  wet  व्यवस्था  का  भी  काफ़ी  मात्रा  में  विकास

 किया  rare:  यदि  कोई  वहां  की  ह ख प्रस्थ  की  या  ऋण  देने  के  ढंगों  अथवा  ग्रामीण

 व्यवस्था  के  विभिन्न  कार्यक्षेत्रों को  देखे तो  प्रतीत  होगा  कि  उनकी  संख्या  बहुत  बड़ी है  ।  इस

 लिये  यदि  gat  दीवंकालीन  कार्यों  को  करने  वाले  ale  दीवंकांलीन  ग्रामीण  ऋणों  की  श्रावश्यंकता



 &  शु८८४  कृषि  निगम  विधेयक  go

 की  git  करने  वाले  इस  नये  निगम  का  सुझाव  रखा  है  तो  इस  विधेयक पर  उस  oa  पर

 झा पति  उठाना  युक्ति संगत  नवदीं  है  ।

 एक  wet  रखा  गया  था  कि  यदि  कुछ  ऐसी  विशेषित  श्रावव्यकतायें हों  भी  कि  जिनके

 लिये  एक  नई  संस्था  की  आवश्यकता  तो  इन  नई  भ्र ति रिक्त  जिम्मेदारियों  का  कार्यभार  रक्षित

 बेक
 को

 सौंप
 दिया  जाना  चाहिये  इस  प्रश्न  के  उठाये  नाने  के  ५  कुछ  माननीय  सदस्य

 पूछते  हैं--कुछ ने  ग्रा  भी  पुछा  था--कि  यह  कार्य  रक्षित  बैंक  को  क्यों  नहीं  सौंप  दिया  जाता

 जो  पहले  ही  दीर्घकालीन  ऋणों  की  झ्रावव्यकता  को  पूरा  कर  रही  है  शौर  एक  नये  निगम  की  स्थापना

 की  क्या  प्रा वस् यकता है  ?  मेरा  विचार  है  कि  इस  प्रश्न  को  भी  गलत  ढंग  से  समझा गया  है  मैं

 इसकी  व्याख्या  करने  का  प्रयत्न  कहूंगा  क्योंकि  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  तथ्यों  को

 उचित  प्रकार  से  नहीं  समझा  गया

 यह  सच  है  कि  रक्षित  बैंक  ने  ग्रामीण  ऋण  के  विकास  में  श्रवनीय  कायें  किया  है  प्रो  इसने  के

 कायें  सम्पन्न किया  है  ।  यह  भी  सच  है  कि  ग्रामीण  ऋण  की  वृद्धि  में  इसका  योगदान  महत्वपूर्ण

 है  ।  नवीनतम  श्रांकड़ों के  भ्र तु सार  दीर्वकालीन कार्य  निधि  से  ३७.  १४  करोड़--न fe

 करोड़  जेता  कि  मेंने  पहले  कहा  था--रुपये  विभिन्न  तरीकों  से  दिये  गये  हैं  ।  रक्षित  बैंक  ने  aba

 कालीन  कार्य  निधि  से  ३७. १४  करोड़  रुपये  की  उक्त  राशि  देने  के  अतिरिक्त alas  ऋणों  के  रूप

 में  विभिन्न  सहकारी  gat  को  १३१  करोड़ रुपया  देने  की  भी व्यवस्था की  है  जो  कि  wit  वापिस

 लेना शेष  है  ।  किन्तु फिर  भी  रक्षित  बेक  एक  बैंक है  ate  इसे  बैंक  के  कार्य  सम्बन्धी  निर्देशक

 सिद्धान्तों के  waar  कार्य  करना  होता  है  ।  इसी  कारण  से  यह  अपने  लाभ  में  से  प्रति  वर्ष  एक

 निधि  की  स्थापना  करती  है  जिसे  दीर्घकालीन  कार्य  निधि  कहते  क्योंकि  अधिनियम  या  बेकी

 के  सिद्धान्तों  के  श्रुति  भ्रल्पकालीन  झ्राधार  पर  निक्षेप  ले  कर  झँवा  अल्पकालीन  अ्राधार  पर

 निधि  को  स्थापित  कर  दी घं कालीन  प्राकार  पर  धन  उधार  नहीं  दे  सकती  ।  यह  णएवा  नहीं  कर

 सकती  ate  इसीलिये  एक  विशेष  विधि  की  स्थापना  की  गई  है  ।  चूंकि यह  एक  केन्द्रीय  ate

 सरकारो  बक  हैऔर  इसे  सरकार  प्लोर  जनता  की  सहायता  प्राप्त  है  यह  उतरी  बड़ी  निधि  स्थापित

 कर  सकता है  ।  किन्तु  इसको  कौर  विकसित  करने  के  fat  यह  उसमें  अधिक  धन  देते  रहने  का

 इसलिये  रक्षित काय  नहीं  कर  सकती  ।  इसी  कारण  एक  विशेष  निगम  की  आवश्यकता  है  ।

 बेंक  की  सहायता  को  बढ़ाने  की  चाहे  परिमाण  में  हो  श्रद्वा  दिव्य  अधिनियम  शौर  बेक

 के  कार्य  सम्बन्धी  frat  के  कारण  ही  सीमित  है  ate  चूंकि  बढ़ती  हुई  ग्रामीण  श्ररव्यवस्था  की

 आवश्यकताओं  की  पूति  करने  के  लिये  इत  दिये  कालीन  कार्य  निधि  को  बढ़या  नहीं  जा

 इसलिये एक  पूरक  निगम  की आवश्यकता है  ।  प्र  अनुभव  गया था  कि  इसकी  आवश्यक  ती

 है  पौर  इसीलिये हमने  akc  प्रशन  सभा  के  सम्मुख रखा  बैंक  का  वास्तविक  कायें

 भ्रल्पफालीन  मौ  तभी  ऋणों  की  व्यवस्था  करना  और  जहां  यह  समुचित  न  हों  वहां  पर्वा  ऋणों

 की  व्यवस्था  करना हूँ  ।  वह  सामान्य  निधि  से  इन  ऋणों  की  व्यवस्था  नहीं  कर  सकती  इसलिये

 इसे  दीर्घकालीन काय  निधि  से  रुपया  निकालना पड़ता  है

 तोसरा  प्रश्न यह  था  कि  इस  निगम के  लिये  संसाधन  समुचित  नहीं  यह  कहा  गया

 था  कि  इसकी  प्राधिकृत  पूंजी  २५  करोड़  रुपये  wit  निगमित  ५  करोड़  रुपये  है

 यदि  हम  ऐ  वो  निगम  क  स्थापना  कर  भो  दें  तो  भों  यह  दीर्घकालीन  ग्रामीण  fad  की

 इकतारों  अपको  मांगों  को  पुरा  नहीं  कर  इस  प्रश्न  को  भी  ठीक  प्रकार  से  नहीं

 समता  गया ॥  ऐसा  उत्पन्न  किया  गया  है  कि  निगम  पूजो  से  बीस  युना  तक  उधार  ले
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 सकता  है  अर  प्राधिकृत  पूंजी  का  बीस  गुना  ५००  करोड़  रुपया  कौर  निर्गमित  पूंजी  का  बीस

 यह  सच  है  कि  निगम  को  आरम्भ  में  ५००  करोड़  रुपये गुना  १००  करोड़ रुपया  होता  है  ।

 अथवा  १००  करोड़  रुपये  की  भी  झ्रावस्यकता  नहीं  होंगी  ।  इसका  wt  यह  है  कि

 इसका  विकास  किया  जायगा  ॥  यह  मांगों  की  पति  के  लिये  बाजार  से  रुपया  उधार

 लेगी  |  यह  १००  करोड़  पये तक  उधार  ले  wat  ।  शर  पूंजी  के  बढ़ा  दिये  जाने  पर

 जेसे  निर्गमित  पूंजी  के  १०  करोड़  रुपये तक  बढ़ा  दिये  जाने  पर  निधि  २००  करोड़  रुपये  तक

 एकत्रित  को  जा  सकती  है  ध्रौर  उसी  प्रकार  पूंजा  के  २५  करोड़  रुपये  तक  बढ़ा  दिये  जाने

 पर  यह  ५००  करोड़  रुपयें  तक  को  निधि  एकत्रित  कर  सकती  यह  भ्रनुमान  किया  गया

 है  कि  चुभोया  काल  में  ग्रामीण  ऋण  को  अल्प  कालीन  आवश्यकतायें  ४२०  करोड़  रुपये

 तक  ।  यह  गणना  क  गई  है  कि  सावधि  ऋण  के  लिये  २६०  करोड़  रुपये  की

 श्राव्य  कता  होगो  ।  इसमे ंसे  ११०  करोड़  रुपये  मध्यमकालीन  र  १५०  करोड़  रुपये  द:घे-

 कालीन ऋण  के  लिये  ane  प्रयोजन  काल  के  लिये  इतने  रुपयों  को  श्रावस्यकता  होने

 का  श्रीमान है  ।  इसलिये  में  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  में  उधार  द्वारा  wa  gr  को

 २०  ने  तक  बढ़ाने  का  जो  उपबन्ध  रखा  है  उससे  दी वं कालीन  श्र  मध्यम काल न  य्रामंण

 ऋण  को  शझ्रावश्यकतातओं  को  पत्ति  हो  जायगी  ।  उस  दृष्टिकोण  से  यह  कहना  कि  संसाधन

 समुचित  नहीं  है  गलत  ग्रीम  आलोचना  यह  थी  कि  निगम  को  पूरी  निगम  न  डो

 कर  प्रत्यक्ष  रूप  से  काय  करना  चाहिये  यह  कहा  गया  था  कि  इसे  विकास  निगम  के

 eq  में  काय  करना  afet  ate  इसे  सच  किसानों  से  aaa  प्राथमिक  संस्थानों  के  साथ

 लेन-देन  करता  चाहिये  ।  जो  समस्या  को  गहराई  ate  श्रनेकरूपता  को  समझते  हें  वह  यह

 ata  करेंग  कि  मात्र  व्यवहारिक  दृष्टिकोण  से  यह  कितना  ही  वांछनीय  क्यों  न  हो  किन्तु

 निगम  के  लिये  यह  बात  सम्भव  नहीं  है  कि  वह  सारे  देश  में  अपनी  सेकड़ों  शाखायें

 खोले  att  उनके  द्वारा  ऐसे  किसानों  को  अर  संस्थापकों  को  रुपया  उधार  दे  जिन के  बारे  में

 उसे  कोई  इसलिये  यह  oad  प्रस्थापना  नहीं  है  ।  इसे  करने  का  ठीक

 meq  और  मितव्ययिता पर्ण  तरी  का  यह  है  कि  यह  पुनीत  निगम के  रूप  में  काय  करे  ate

 माननीय राज्यों  के  शब  बैकों  प्यार  भूमि  बाबा  रखने  वाले  कों  के  साथ  लेन  देन

 सदस्या  ने  यह  जनादेश किया  था
 कि  हमने  इस  पूर्वी  निगम  कं  स्थापना  उद्योगों  के  लिये

 है  जिसमें  रक्षित  बैंक  ate  प्रधान  अनुसूचित  जैक  भी  सदस्य  हैं  ।  उन्होंने  सब  ने  योगदान

 है  रोक  as  art  ठक  प्रकार  से  किया  जा  रहा  यदि  हम  ग्रामीण  ऋण

 पद्धति  को  देखें--जिसमें  एक  are  aft  बेक  श्र  भूमि  बन्धक  रखने  वाले  और  इससे

 नीचे  प्राथमिक  सकारो  संस्थायें  ate  जिला  सहकारी  बैक  हैं--तो  प्रतीत  होगा  कि  ag  नई

 कड़ी  सम्पूर्ण  ग्रावयोण  श्री-व्यग्र  को  मजबूत  कर  देगे  ।  इसलिये  यह  एक  अधिक  अच्छा

 mt  मंतव्य  देता  पूर्ण  मांगें  है  ।  यह  दीवेकालन  स्वरूप  के  उन्नति  at  विकास
 के  कार्यों

 के  fat  Porere at  को  दी  कालीन  ऋण  सहायता  देने  का  अधिक  व्यवहारिक  मागं

 व्यक्तिगत कारणों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  तौर  प्रशन  उठाये  गये  हैं  ।  खंडवार  चर्चा  करते

 समय  हमें  उनके  विषय  में  विचार  करने  का  अवसर  मिलेगा  ।  श्र  यह  निगम

 कृषि  को  सहायता  देने  के  लिये  है  ।  यह  नहीं  भूल  जाना  चाहिये  कि  यह  एक  वित्त
 य  संस्था

 भर  है  ।  यह  रक्षित
 ate  use  बैंक  जिनके  मुख्य  कार्यालय  बम्बई  में  के  कीट  eros  में

 कार्य  कर  रहेंਂ  है  ।  यहां  एक  य  भी  wear  गया  था  बि  यह  कार्यालय बंबई  मे  नहँ  इति

 दललਂ

 में  होना  चा  बोबी  सार

 ब

 र्यालयों

 को  बम्बई  में  बेन्द्रिति  नहीं  fam  जाना  च्पीइ्यि  ।
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 बह  प्रदान  उचित है  ।  कितु  इस  कार्यालय के  बम्बई
 में  रखे  जाने  का  एक  युक्तियुक्त  कारण

 यह संस्था  रक्षित  बैंक  ्र  राज्य  बैंक  के
 निकट  सहयोग  से  कायें  करेगी  जिनके  कार्यालय

 बम्बई में  हैं  ।  वास्तव  में  यह  रक्षित  बैंक  के  कार्यालय  के  यथासम्भव  निकट  होना  चाहिये

 इसे  दिल्‍ली  अथवा  ora  स्थान  पर  ले  जाने  का  प्रयास  निगम  के  कार्य  में  बहुत  अधिक

 थकावटें  उत्पन्न  कर  देगा  |  विशेषतया  आरम्भ  के  वर्षों  में  जब  कि  इसे  प्रत्यक्ष  रूप  से  रक्षित

 बैंक  के  पथप्रदर्शन  ate  पर्यवेक्षण  में  कायें  करना

 इसके  qeara  रक्षित  बैंक  द्वारा  निदेशक  बोर्ड  का  नाम  निर्देशन  किये  जाने  के  विरुद्ध

 भी  एक  प्रदान इस  आधार  पर  उठाया  गया  था  कि  यह  प्रधान  मंत्री  के  इस  निदेश  के  विरुद्ध

 है  कि  ग्रामीण  संस्थाओं  को  शासकीय  रखा  जाये  ।  प्रधान  मंत्री  ने  यह  महत्वपूर्ण भाषण

 सहकारी  संस्थानों  के  सम्मेलन  में  दिया  था  ate  वह  इन  संस्थाओं  द्वारा  दी घं कालीन  कार्यों

 के  लिये  बड़ी  मात्रा में  दी  जाने  वाली  पूंजी
 पर

 आपत्ति  उठा  रह ेथे  जिसका एक  बड़ा

 भाग  प्राथमिक  सहकारी  संस्थानों  की  tat  पूंजी  में  चला  गया  था  ।  प्रधान  मंत्री  चाहते  थे

 कि  जनता के  सहयोग भ्र ौर  उत्साह  से  एक  आन्दोलन  को  जन्म  दिया  जाये  जो  रक्षित

 बेक  द्वारा  अनुसूचित हो  न  कि  रक्षित  बैंक  द्वारा  seat  मूलोच्छेदन  कर  दिया  उनका

 कथन  प्राथमिक  सहकारी  संस्थानों  के  संबंध  में  था  ।  इस  प्रकार  का  निगम  रक्षित  बैक  द्वारा

 मजबूत  बनाया  इसलिये  यह  सादृश्यता  उचित  नहीं  है  क्योंकि  इसे  रक्षित  बैक

 के  निदेशों  के  अनुसार  प्रौढ़  उसके  पर्यवेक्षण  में  कायें  करना  रक्षित  बंक  इसकी  गरदा  पूंजी

 के  एक  बहुत  बड़े  भाग  ५०  प्रतिशत की  व्यवस्था  करेगी  |  इसलिये  निदेशक  बोर्ड  भ्र

 दूसरे  wee  व्यक्तियों  का  नाम  नि  शन  रक्षित  बैंक  ही  इसलिये यह  कहा  जाना  कि

 इसका  प्रशासकीय रण  प्रधान  मंत्री  के  निदेशों  के  विपरीत है  उचित  नहीं  क्योंकि  वह  निदेश

 घार्मिक  सटकारी  संस्थानों  के  संबंध  में

 फिर  एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  था  कि  जितना  ध्यान  औद्योगिक  विकास  की  कौर

 दिया जा  रहा  है  उससे  श्रमिक कृषि  के  विकास  की  कौर  दिया  जाना  मेरा  विचार

 है
 कि

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिये  वित्त  की  व्यवस्था  करने  का  यह  कायें  उस  दिशा  में  एक  कदम

 तक  हम  मौसमी  प्रौढ़  भ्रत्पफालीन  कार्यों  के  लिये  पर्याप्त  वित्त की  व्यवस्था  करते

 रहे  दी घं कालीन  कार्य  जैसे  सिचाई  के  लिये  धन  की  बहुत  श्रावश्यकता

 उदाहरणार्थ  लाखों  एकड़  भूमि  को  कृषि  के  योग्य  बनाना  सिंचाई  परियोजना  में
 यदि

 कोई  ऐसी  योजनायें  चाहे  वह  नागार्जुन  सागर  क्षेत्र  में  हों  sear  माननद  क्षेत्र  में

 अथवा  किसी  अन्य  ग्रामीण क्षेत्र  कि  भूमि  के  बड़े  भाग  का  विकास  करके  उसे  कृषि  are

 के  योग्य  बना  दिया  तो  यह  निगम  उसके  लिये  धन  की  व्यवस्था  करेगी  ।  किन्तु  दात

 गह  है  कि  योजना  Sh  प्रकार से  बनाई  गई  ठीक  प्रकार  इसका  प्रयास  किया  जाये  ate

 यह  ग्रामीण  ब्रोकर  वित्तीय  रूप
 से  व्यवहार्य  हो  ।

 ग्रामीण  क्षेत्र
 में  इस

 आ्रावश्यक  att  को
 भरने

 के  लिये  हो
 इस

 निगम  की  स्थापना  करने
 का  निश्चय  किया  गया  है  ।  में  समझता  हूं  कि

 ae

 इस  बात  को  सिद्ध  कर  देता  है  कि  कृषि  के  विकास  पर  भी  उतना ही  ध्यान  दिया  जानां

 चाहिये  जितना  औद्योगिक  विकास  पर  प्रत्येक  राष्ट्र  की  औद्योगिक  क्रान्ति  के  विषय  में

 हमारा  यह  अनुभव  चाहे  वह  क्रान्ति  १८वीं  शताब्दी  में  चाहे  gcd  अथवा  २०वीं

 कि  कृषि  का  विकास  देश  के  अनुवर्ती  प्रौद्योगिक  विकास  के  लिये  एक  दृढ़  की  स्थापना

 कर  देता  इसलिये  कृषि  के  विकास  को  प्रमुख  रूप  से  महत्व  देना  इन न दाब्दों के के

 साथ  में  ATA  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।
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 1  उपाध्यक्ष  wet यह  है  col

 कृषि  के  विकास  के  लिये  पुर्नगठित  रूप  में  अथवा  श्रन्यया  मध्यम कालीन

 तथा  घं कालीन  ऋण  देने  के  लिये  एक  निगम  की  स्थापना  कौर  तत्संबंधी

 अथवा  weer  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  बिल  पर  विचार

 किया  जाये  1**
 भ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ॥

 अब  हम  विधेयक  पर  खण्ड वार  विचार  संशोधन  संख्या  ३  सरकारी  संशोधन  है  ।

 संशोधन  संख्या  १०  संशोधन  संख्या  ३  से  अवरुद्ध बह  संशोधन  प्रस्तुत  समझा  जायेगा  |

 क्या  श्री  दे०  शि०  पाटिल  खण्ड  २  के  सम्बन्ध  में  gay  gat  संशोधन  को  प्रस्तुत

 कर  रहे हैं  ?

 श्री  दे०  दि ०  पाटिल  मैँ  प्रगति  संबोधन  संख्या  १२,  १३,  १४  १४,

 १६  प्रस्तुत करना  चाहता  हूँ

 श्री  सला इछा मी  (afcaraerr) )  मकान  संशोधन  संख्या  ३२  प्रस्तुत  करना  चाहता

 ट्
 |

 श्री  दे०  शि०  पाटिल  मे  नये  खण्ड  २  के  सम्बन्ध में  झपना  संशोधन  संख्या  ३१

 प्रस्तुत  करना
 चाहता

 हूँ  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बह  गत  aa  में  परिचालित सूची  से  पढ़  रहे  हैं  जो  कि  कब

 मान्य  नहीं  है  ।

 श्र  रा०  भगत
 :  में  प्रस्ताव करता  हूं

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  १२,

 farming  and  stock  breeding”’

 ese  rrr F:  com wiry
 )'  शब्दों

 and  poultry  farming

 श्र  मुर्ग  पालन  ;  )  शब्द  रख  दिये  जायें  ।

 tet Zo  छि  en  में  अपने  संशोधन  संख्या  १२,  १३,  १४,  १५  कौर
 १६ प्रस्तुत

 करता हूं  ।

 शनी  में  अपना  योधन  संख्या  ३२ प्रस्तुत करता

 विधेयक  का  उद्देश्य  दीर्घकालीन  ऋण  की  करना  बताया गया  है  ।  में

 अपनी  संशोधन  संख्या  २  के  द्वारा इस  में  कृषि के  नीचे  कॉफी  कौर  इलायची की

 बागवानी  रखे  जाने  का  प्रस्ताव  क्योंकि इन  के  लिये  भी  दीघंकालीन  शहरों बड़ी  मात्रा  में

 पूंजी
 की  श्रावश्यर्कता  है

 ।  वर्तमान वित्तीय  संस्थायें  इनके  लिये  इस  प्रकार  के
 दीर्घकालीन

 अर  बड़ी  मात्रा  में  ऋण  की  व्यवस्था  नहीं  करती ं।

 कॉफी  झौर  इलायची  की  बागवानी  पहाड़ी  प्रदेश  में  २५००  फुट  से  ५०००  त़क
 की  ऊंचाई

 eat
 है  जहां  परिवहन  की  सुविधा  नहीं  होती  ।  इसलिये

 _  कृषकों  को

 भ और  दूसरी

 प्रेग्नेंसी  में
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 mars  सामग्री सिर  पर  रख  कर  ले  जाना  पड़ता  उन्हें  काफ़ी  कठिनाइयों का  सामना  करना

 पड़ता  है  ।  पट्टाली  प्रदेश  होने  के  कारण  भूमि  के  कटाव  का  भी  प्रदेश है  ।  अनावृष्टि  भी  कभी  कभी

 इन  उद्योगों  पर  बुरा  प्रभाव  डालती  भारी  बाढ़  के  फलस्वरुप  भूमि  का  कटाव  होने  पर

 और  एक या  slay  तक  फसल  weal  न  होने  की  में  इन  रोपणियों  की  वित्त-व्यवस्था

 करने  वाले  विमान  साधन  अपर्याप्त  इन  रोपणियों  ऐसे  उपज  x  azar  ७  वर्षों  में

 होतीਂ  है  ato वर्ष  तक  की  wale  के  लियें  रुपया  उधार  देने  वाली  सहकारी  संस्थायें

 बहुत  कम  मात्रा  में  इन  रोपणियों  को  रुपया  उधार  देती  भूमि  बंधक  रखने  वाले  बैंकों ने  कृषि

 कार्यों  के  दिये  जाने  वाले  उधारों  की  झ्र धिक तम  सीमा  १०,००० रुपये  रखी  है  ।  किन्तु

 इन  रोपणियों  के  कार्य  के  लिये  यह  रात्रि  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 कृषि  पुनर्वास  निगम का  ध्येय  यह  है  कि  उन  परियोजनाओं  की  सहायता करे  जिनकी  सहायता

 att  बैंक  इत्यादि  वर्तमान  व्यवस्था यें  इसलिये  नहीं  कर  सकतीਂ  उन  के  लिये  afer  राशि  को

 झावइ्यकता  है  अथवा  रुपये  की  आवश्यकता  दीर्घकाल  के  लिये  होती  है  ।  इन  रोपणियों के

 सम्मुख यह  दोनों  कठिनाइयां  मेरा  संशोधन  स्वीकार  किये  जाने से  इन  रोगियों  को
 काफ़ी

 सहायता  मिलेगी  ।  किन्तु  यदि  उसे  स्वीकार  नहीं  जाता  तो  सभा को  यह्  बता  दिया  जाय॑  कि

 इन  रोपणियों  के  लिये  आवश्यक पूंजी  की  व्यवस्था  करने का  कौन सा  साधन  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डा०  देशमुख  का  संशोधन  नहीं

 do  ato  देशमुख  श्राप  मूझे  श्री दीवानी  राव  देशमुख  का

 धन  प्रस्तुत  करने  की  प्राज्ञा दें  ।

 1  उपाध्यक्ष महोदय  :  वह  प्रतुपस्थित  हैं  इसलिये  में  उसे  प्रस्तुत  करने  की  ara  नहीं
 ।  डा०  देशमुख का  संशोधन  व्यपगत  हो  गया  इसलिये ag  खंड  पर  बोल  सकते  हैं

 पं०  ato  देशमुख  :  सरकार
 ने  शब्द  की  परिभाषा  करते  समय

 मत्स्य  पालन  कौर  मुर्गी  पालत  को  कृषि  के  भ्रन्तगंत  बतलाया  है  ।  | है: ह.

 प्रजनन को  भी  उन्होंने  .  .  .

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शूकर  पालन  पशुधन  प्रजनन के  भ्न्तगेंत ही  जाता
 है
 ४  ४

 उठ  ato
 देशमुख

 :  यदि
 यह  उसके  अंतगर्त  भ्राता  है  .  .  .

 जरी ब० ब०  रा०  भगत  :  सूकर  पालन  wt  उसका  विकास ay  के  att  झाक

 लाता है  ।

 डा०  पं
 ०

 फिर  में  अपने  संशोधन
 पर

 जोर  नहीं  देता
 ॥.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उसके  सम्बन्ध  में  एक  सरकारी  संशोधन  है  )

 डा०  Go  ato  देशमुख :  कितु
 विपणन  atk  कृषि-उद्योगों  के  संबंध  मैं

 कया  किया  गया  2  ?
 यह  कृषि  विकास का  एक  महत्वपूर्ण भाग  है  )  बहुत  समस्यायें

 इस  कारण  पैदा  होती हैं  कि  किसान  अपने  उत्पाद  का  परिष्करण  स्वयं  नहीं  करते  ।  इसलिये  में  यह

 चाहता हूं  कि  कौर  उद्योगों का  विकास भी  उस  में  ote

 दिया  जायें  ।
 ा

 मलिक  सर ग्रेजी  में
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 पति
 ब०

 रा०  प्रसन्नता  हैकि  माननीय
 सदस्य

 ने  यह  स्वीकार  करलिया  दै

 कि  शूकर  पालन  पशुपालन  में  सम्मिलित  है  ।  जहां तक  परिष्करण  ak  कृषि-उद्योगों का

 ह  यह  इस  विधेयक के  लिए  विषय के  aaa  नहीं  क्योंकि  जैसा  मेंने  समझाया  था  परिष्करण

 के  लिये  प्रौद्योगिक  सहकारी  संस्थानों  ak  कारखानों  की  स्थापना  करनी  पड़ेगी  ।  इसी

 प्रकार  कृषि  उद्योगों  कासंवंध  प्रौद्योगिक सहकारी  संस्थानों  से

 डा०  पं०  ato  देशमुख  :
 दुग्ध  पालन  में  भी  तो

 मशीनरी
 की  श्रावदयकता  होती  है  ॥

 श्री  qo  रा०  भगत
 :

 हाल  ही  में  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्राललय ने  एक  कार्यकारी

 दल  बनाया  है  जिसने  प्रौद्योगिक  सहकारी  पंस्थाश्ों के  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  दी  हैं  ।  इन  में  से  age

 से  प्रश्नों  पर  फिर  विचार  किया  गया  कौर  फिर  उन्होंने  सिफारिशें  की  सरकार ने  उन्हें

 स्वीकार  कर  लिया  औद्योगिक सहकारी  संस्थानों  का  एक  निदेशक है  जिसका  गतंव्य

 wat  बहुत  से  विषयों  की  वृद्धि  में  प्रगति  करना  है  जो  माननीय  सदस्य  के  मन  में

 इसलिये इस  बात  से  सहमत  होते  '  भी  कि  इन  चीज़ों  का  विकास  आवश्यक  कौर  वांछनीय

 है  ।  मेरी  युक्ति  यह  है  कि  यह  विधेयक के  श्रन्तगंत  नहीं  चाहेवह  कृषि  उद्योग हो  अथवा

 परिष्करण  oat  विपणन  ।  यह  औद्योगिक सहकारी  संस्थानों  के  श्रन्तगंत  जाते  हैं  ।  जिन  के

 विषय  में  कार्यकारी दल  ने  सीमा रिसे  की  इसपर  कार्यवाही की  जा  रही  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  संशोधन  संख्या  ३२  के  संबंध  में

 क्या  करना

 मा०
 प्री ०

 क्या  उसमें  विपणन
 भी  सम्मिलित

 श्री  ०  to  भगत  कॉफी  रोपण  उद्योग  झर  दूसरे  विषय
 विशेष  बागान  प्लिनियन

 के  झन्तगंत  करा  जाते  उनकी  सहायता  पृथकत: की जा रही की  जा  रही  है  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  झपकी  सहयोगी  ने  ATT  भाषण  में  इनका  उल्लेख  किया  था  wie

 कहा  था  यद  alata कॉफी  के  चाय  are  इलाइची  बागान पर  भी  लागू  होती

 do  शो  देवमती  इसे  स्वीकार  किया  जाना  चाहिये  ।

 Tat  ब०  Yo  भगत  :  कह  रहा  था

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 उन्होंने  विशेष

 रूप
 से  इनका  उल्लेखनीय

 था
 |

 fat  ब०  to  भगत  :  मुझे खेद  हैकि  गेरे प्रास
 भाषण

 की  प्रतिलिपि  नहीं  है  ।  किन्तु

 जहां  तक  यह  उन  पर  लागू  होता  है  इसे  स्वीकार करते

 महोदय  :  ड्राप  इसे  स्वीकार करते  हैं  ।

 थी qo  to  भगत  :  संशोधन  बागानों की  दी घं कालीन  श्रावश्यकतागों
 को  पूरा

 किया  जायेगा  ॥

 ग
 मूल

 aah
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 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  पहले  सरकारी  संख्या  ३  सभा के
 समक्ष  मतदान

 के
 लिये

 रखूंगा ।

 wet यह  है  :

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  १९,--

 e  ing’
 farming  and  stock  bre  —  ding’

 पालन  कौर
 पशुधन  प्रजनन

 के  स्थान  पर  poultry  farmingਂ  ;  [
 (६

 कौर  मुर्गी  पालन
 ”

 ;]

 दाऊद रख  दिये  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 ८. ६.  दि०  पाटिल  :  मेरा एक  अनौचित्य  प्रदान है  ।  संशोधन  संख्या  ३
 के  प्रस्तावक

 सभा

 मले  अनुपस्थित  हूं  ;  इसलिये  संशोधन  दूसरे  माननीय  सदस्य  द्वारा  प्रस्तुत  नहीं  किया  जा

 सकता  |

 | ब०  रा०  भगत  :  यद  एक  सरकारी  संशोधन  है

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 सरकार  एक  प्रो  अविभाज्य है  ।  उत्तरदायित्व  मंत्रिमंडल  का  है  ।

 इसलिये  समें  कोई  औचित्य  का  प्रदान  नहीं  है  ।  क्या  वह  भ्र पने  किसी  artes  पर  करना

 चाहते  ?

 पचो दे०  दि  श्रीमान  ।  में  संशोधन  संख्या  १  १४  पौर  १४  पर पाग  करता

 ii

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्री  अपने  संशोधन  पर  भ्रामरी  करना  चाहते  हूं  ?

 शी  मलाइछामी : हां, :  श्रीमान ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय :  में  उन  सबको  १२,  १२,  १४,  १५,  १६  भोर ३२  एक  साथ

 was  सम्मुख  मतदान के  लिये  रखूंगा  |

 उपाध्यक्ष महोदय  संशोधन  संख्या  १२  से  १६  भोर  ३२  मतदान  क  लिये  रखें  गये  तथा

 भ्र स्वीकृत  हुय े।

 प  उपाध्यक्ष  महोदय :  ww  यह  है  ॥

 खड़  २,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  wt  बनें  (5

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 खंड  २,
 संशोधित  रूप

 विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  २--(कृषि  पुनर्विजय  निगम  की  स्थापना तथा

 a
 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  दिवाजी  राव  देशमुख की  संशोधन

 संख्या  १७  है  ।  ag  नहीं

 a  |

 प्रंप्रेजी  में
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 प्रदान यह  है

 खंड  ३  विधेयक  का  an  बने  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा ॥

 ag  ३
 विधेयक

 में  जोड़  दिया  गया  1.0

 ४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।''

 खंड  y— (starts  att  भ्रंदाघारी )

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  दे  ०  fro  पाटिल की  संशोधन  संख्या  १९  श्योर  २०,  श्री  मला इछा मी

 की  संख्या  ३३  भर  श्री  शिवाजीਂ  राव  देशमुख  की संख्या २१  कौर  २२  ह  ।  श्री  शिवाजी राव  देशमुख

 यहां  नद्दी  हें
 ।

 क्या  दूसरे  सदस्य  अपने
 संशोधनों

 को प्रस्तुत  करना  चाहते  हू
 ?

 श्री  दे०  शि०  पाटिल
 :

 में  अपनी
 संशोधन  संख्या

 १९  कौर  २०
 प्रस्तुत  करना

 उपाध्यक्ष  महोदय :  तब  श्री  मलाइछामी का  संजो  न  संख्या  ३३  अवरुद्ध हो  जाता

 श्री  देती  पाटिल
 :  उपाध्यक्ष सब  इलाज  ५  जो  है  वह  देयर  कैपिटल  कौर  शेयर

 द्ोल्डज़ं  के  बारे  में  यह  एक  ब  दूत  महत्वपूर्ण  एमेंडमेंट  है  ।  एलिजिबल  इंस्टीटयूशन  की
 जो

 drat दी  हुई  है  वह  इस प्रकार  है

 (२)  एक  सहकारी  संस्था  तय  भूमि  बंधक  बेक  या  राज्य  सहकारी  बेक
 से  भिन्न )

 जो  इस  संबंध में  रक्षित  बैंक  द्वारा  भ्रनुमोदित  है  ;

 इसी  तरह  से क्लाज २२ जो है २२  जो  है  जो  कि  ग्राफ  दी  ड्यूटी  श्राफ

 थो रे दान  के  बारे में  है  उसमें  लिखा  हुआ  है
 —

 ऐसी  वित्तीयਂ  सहायता  पात्र  सस्थाओं  को  देगी  जिसे  वह  भारत  में  कृषि  के

 विकास  की  प्रगति  के  लिये  आवश्यक  समझे

 na  एलिजिबल  t Eqaeey NG  में  कोप्रेटिव  drag  ज़  एप्रूव्ड  बाई  ग  रिजवी  बेक  जाती

 जब  कोग्नोप्रेटिव  सोसाइटीज़  को  एलिजिबल  इंस्टीट्प्रूणंज  में  रखा  गया  है
 तो  मेरी  समझ  में

 नहीं  भ्राता है  कि  क्यों  उनको  शयर  खरीदने  से  रोका  गय  जब  उसको  रिजर्व  बेक  मान्यता

 देता  है  प्रौढ़  जो  कोश्नोप्रेटिव  सोसाइटी  देहात  की  वह  देयर  खरीदना  चाहती  कारपोरेशन  के

 शेयर  लेना  चाहती तो  उसको  इसकी  इजाजत  क्यों  दीਂ  जाती  यह  बात  मेरीਂ  समझ  में  नहीं

 ।  इस  कारपोरेशन  बिल  में  कोझोप्रेटिव  सोसाइटीज  एप्रूव्ड  बाई  रिजर्व  बेक  को  एलिजिबल

 इंस्टीट् पू दान  माना  गया  यानी  लोन  रोक  एडवांस  लेने  के  लिये  उसको  मान्यता  दी  गई  है  ।  ऐसी

 हालत  में  शेयर  लेने  से  उसको  क्यों  बन्द  किया  गया  यह  समझ  में  नहीं  प्रात  शयर  खरीदने  कीਂ

 उनको  इजाजत  होनी  यही  मेरा  इस  संबंघ  में  कहना  है  ।  यह  सीघी  सादी  सी  बात  है  श्र  में

 ara  करता  हूं  कि  मान
 य

 मंत्री  जी
 सको  मान

 मूल  wast में
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 पं०  डा०  देशमुख  :  में  अपने  माननीय  मित्र  ara  प्रस्तुत  संशोधन  का  समाधान  करता

 हूं  ।  ate  सहकारी  संध्या  को  ta  खरीदने  का  अधिकार  होना  चाहिये  |  इसी  प्रकार
 किसानों

 की

 संत्वाप्रों  को  भी  ग्रंथ  खरीदने  का  अघिकार  डोना  चाहिये  |

 [wert  महोदय  पीठासीन

 श्री  ब०  रा०  भगत  :  कौन से  प्रद  ?

 पं०  शाण
 देशमुख

 :
 निगम  के

 ।

 डा०  मा०  श्री०  श्री  दे०  fro  पाटिल  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  का  में  भी  समर्थन  करता

 हुं  ।

 श्री  ब०  to  भगत  :  जैसी  कि  मेंने  पहले  व्याख्या  की  थी  उन  प्राथमिक  सहकारी  संस्थाओं

 को  प्रश्न  रूप  से  सहायता  देने  जो  इस  निगम  की  भ्रंश बघारी  हो  पुर्नावित्त  की  योजना  के

 सिद्धांत  में  ब/था  पहुंचेगी  ।  कौर  यह  अव्यवहायं  भीਂ  होगाਂ  क्योंकि  यह  वर्तमान  कीਂ  अवहेलना  करता

 ग्राम  या  तो  दो  स्तर  वाली  या  तीन  स्तर  वालीਂ  प्रणाली हैं  ।  या  तो  रक्षित  बैंक के  दी घं कालीन

 a  शीर्ष  बैंकों  परा  होते हू  aaa  प्राथमिक  संस्थाओं  वरा  ।

 do  Mo  देशमुख
 :  यदि  शीष  बैंकों

 को  अनुमति  ी  जाती है  तो  प्राथमिक  dears  को

 क्यों  नहीं  ह  जाती  ?

 श्री  स०  To  भगत  :  इसका  अ्रये यह  होगा  कि  निगम  जो  केन्द्रित  संस्था  होगी

 प्राथमिक  सहकारी  संस्कारों  के  साथ  लेन-देन  करे  ।  इससे  विकट  प्रशासनिक  समस्या  उत्पन्न  हो

 जाये  ग  ।

 श्री पं |" है  mo  देशमुख
 :  प्रद  खरीदने  का  यह  धर्य  नहीं  है  कि  वह  इनके  साथ  लेन  देर

 करे  ।

 श्री  ब०  रा०  भगत  :
 माननीय  सदस्य  यह  चाहत ेहें  कि  कोई  भी संस्था जो  भ्रंश  खरीदे  उसे

 उधार  लेने  का  हक  हो  क

 प०  ao  देशमुख :  बिल्कुल  नहीं  ।  केवल  उन्हें  अरा  खरीदने  का  अधिकार हो

 श्री  to  भगत  :  वह  सक्षम क़ारी  दोषियों  के  अधीन  लिया  जायेगा  ।
 हम  इस  विषय

 थर  विचार  करेंगे  ।  यदि  रक्षित  बेक  ऐसी  संस्था  का  अनुमोदन  करे  तो  ऐसी  शक्ति  वहां

 पर  रक्षित  बेक  विचार  करेगी  ।

 महोदय  :  श्री  दे०  दि०  पाटिल  क्या  में  संशोधनों  को  मतदान  के
 लिये  रखूं

 ?

 श्री  बे०  दि०  मेरे  संशोध  ं  का  सिद्धांत  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  |

 महोदय
 :

 वह  wag  नहीं  करते
 ?

 शी  ब्०  रा  भगत स्वीकार  कर  लिया  ?  उन्होंने कुछ  कौर  कहा  था  1,

 wy
 संशोधन  संख्या  १९  कौर  २०  सभा  पाइं

 अनुमति  से  वापिस  ले  लिये  गये
 ।

 मूल
 झंग्रेजी  में
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 pret महोदय  :  यह  है  :

 खंड  ४  विधेयक  का  मंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ ।

 ae  ५  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 लंड ६  से ६  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड  Qo ( frre

 महोदय :  खंड  १०  :  कई  संशोधन  प्रस्तुत  करने  २३,  २४,  २४  ?

 दे०  fro  पाटिल
 :

 एक  संशोधन  है  :  २४,  २३,  २५ ॥

 महोदय
 :

 संसोधन  संख्या  २४  उनका  नहीं

 fat दे०  दि०  पाटिल
 :

 संशोधन  संख्या  २५  |

 भव्यता  महोदय संगो  न  संख्या  २५  उनका  है
 ।  कया  संख्या  १४  भी  उनका है  ?

 fat  बे०  fro  पाटिल
 :

 नदीं
 ।

 महोदय :  केवल  eater  संख्या  २५  प्रस्तुत किया  जाय  ।

 fat  दे०  शि०
 पाटिल :  में  अपना  संशोधन  संख्या

 २५  प्रस्तुत करता  हूँ  :

 यह  मेरा  सौभाग्य  है  कि  श्राप  यहां  उपस्थित  ह  ।  पेज  २  यो  इस  बिल  का  है

 उसमें  कोग्रोप्रेटिव  सोसाइ  की  रफी  दन  इस  प्रकार
 ी

 गई  है  —

 “(2)  एक  सहकारी  संस्था  भूमि बंधक  बेक  या  राज्य  सहकारी  बेक  से  मित

 जो  इस  संबंध में  रक्षित  बेक  द्वारा  भ्रनुमोदित है  ;

 २२  नम्बर  जो  garg  इस  बिल  का  उसमें  senses  सोसाइटी  को  एलिजिवल

 SEU  माना  गया  है  एडवांसिस
 प्रौर

 लौंग  देने  का
 प्राविधान

 रखा  गया  है
 ।

 किसी  भी  इसे  ट्यूशन  किसी  भी  सोसाइटी  में  ऐसे  सभासद  नहीं  होते  हं  जो

 greatest नहीं  होते  हें  ।  किसी  भी  नान-मैम्बर  को  श्राप  लोन  नहीं  दे  सकते  हैं  कौर  एडवांस

 दे  सकत ेहं  ।  जब  श्राप  कीग्रोप्रे टिव  सोसाइटी  को  लोन  कौर  एडवांस  देने  का  प्राचीन  करते

 तो  मेरा  कहना  यह  है  कि  उनको  ०७५  लेने  की  भी  इजाज़त  मिलनी  चाहिये  ।  जब  tax  लेगी  तो

 अपना  डायरेक्टर  भी  कारपोरेशन  में  चून  कर  भेज  सकेगी  |  देहाती  सोसाइटीज़ होने  की  वजह  से  नगर

 उनको  इसकी  इजाजत  नहीं  दी  जाती है  तो  यह  खेद की  बात  मेरी  प्रार्थना यह  है  कि  उनका

 भी  एक  डायरेक्टर वहां  रहे  ।

 Go  झ्शा  देशमुख  :
 मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा कि  जिस

 प्रकार  सहकारी  Aaa

 को  इस  खंड  द्वारा  अनुमति दी  गयी  उसी  प्रकार  उन्हें  भी  दी  जाये  ।  माननीय  मंत्री  ने
 जो

 भ्राइवासन दिया  था

 मूल  अंग्रेजी  मे
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 झ
 wo

 रा०  भगत
 :

 मेंने  कोई  झा इवा सन  नहीं  दिया
 ।

 मेंने  यही  कहा  था  कि  रक्षित

 लेक  इस  पर  विचार  करेगी  |

 so  देशमुख :  में  चाहता  g  कि  माननीय  मंत्री  ऐसा  भार वासन दें  ।

 यदि  यह  सहकारी समिति  एक  श्रमिक  संस्था  समझी  जाती  है  तो  अन्य  ऐसी  समितियों

 की  ही  तरह  इसका  भी  एक  निदेशक  होना  चाहिये  ।  संशोधन  में  यही  प्रस्ताव  किया  गया  हैं  कौर

 कृषकों  के  हित  का  ध्यान  रखने  वाले  सभी  सदस्य  इसका  समय  बदर नके रग  ।

 सब  रा०  भगत
 :  विधेयक की  योजना  के  अनुसार हम  इस  बात  का  अनुमोदन नहीं  करते

 कि  निगम  प्राथमिक  सहकारी  समितियों  को  सीधे  ऋण  दे  freq  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  यदि

 रक्षित  बेक  स्वीकार  करे  तो  समिति  को  हिस्सेदार  बनने  दिया  जाये  ।  यह  विषय  प्राविधिक  है  इसलिये

 इस  पर  रक्षित  बैंक  विचार  मेंने  वचन  नहीं  दिया  किन्तु  यदि  बक  मंजूरी  दे  दे  तो  ऐसी

 समितियां  .

 महोदय  :  यह  श्रीनिवासन  दिया  गया  है  कि  रक्षित  बैंक  इस  पर  विचार  करेगा  ।  क्या

 श्री दे०  fro  पाटिल  अरपना  न  वापस  लेंगे  ।

 दे०  दि०  श्रीमान ।

 संशोधन संख्या  २५  सभा  की  अनुमति से  वापस  लिया  गया

 faery  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  १०  विधेयक  का  aa  बने  (1

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 संघ १०  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  ११  से  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 कशो  दे०  शि०  पाटिल  :
 में  खण्ड  २०  का संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  करना  चाहता

 भविष्य  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  २०  और  २१  विधेयक  का  aa  बने  न

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड २०  शौर  २१  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड  २२
 द्वारा  किया  जाने  वाला

 काम )

 fat  to  fro  में  संशोधन  संख्या  २७  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 मेरे  संशोधन
 का  उद्देश्य  यह  है  कि  निगम  केवल  कृषि  विकास  के  लिए  ऋण  दे  सके  ।

 शारदा  मुकदमों  )  में  उप-खण्ड  के  cea में  यह  कहना

 चाहती  हूं  कि  उसमें  कौर  परिणामस्वरूप  होने  वाले  कामों  भी  रत् लेख  विया  गया

 निरीक्षित
 होन  चाहिये  ताकि

 किसे  भिन्न
 कार्यो  पर  घन  खच  हो  ।

 Re  a

 मूल  अंग्रजी  में
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 श्री ब०
 to  भगत

 :  विधेयक के  उद्देश्य  में  यह  स्पष्ट  बताया  गया  है  कि  यह  केवल

 कृषि  प्रयोजनों के  लिये  है  ।  इसलिये  ate  स्पष्टीकरण  क  श्रावस्यकता  नहीं  है  ।  वास्तव  में

 जब  माननीय  सदस्य  ने  कृषि  सम्बन्धी  वस्तुएं  तैयार  करने  उनके  विपणन  रोक  उद्योगों  को  इसमें

 शामिल
 करने  के  लिये  कहा  था  तो  मैंने  यही  कहा  था  कि  ये  कार्य  विधेयक  के  भ्रन्तगंत  नहीं  झाते

 शब्द  जोड़ने की
 भी  श्रावस्यकता

 नहीं  है  क्योंकि  स्टेट  स्पष्ट  है
 ।

 Tat  दे०  fro  पाटिल  में  संशोधन  के  लिये  आग्रह  नहीं  करता  ।

 संशोधन  संख्या  २७  सभा  को  अनुमति  से  वापस  लिया  गया  ।

 महोदय  :  wet यह  है  :

 खण्ड  २२  विधेयक  का  है  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  २२  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड २३  से  २६  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 पम्रध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  संख्या  जिस  सदस्य  के  नाम  वे  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 प्रदान यह  हे

 खंड  २७  से  vy  विधेयक  का  अंग  बनें  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 ।

 २७  से  vy  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 महोदय  :  संशोधन  २६  के  प्रस्तावक  भी  उपस्थित  नहीं  ।

 wet यह  है

 कि  खण्ड  ४६  श्र  ४७  विधेयक  का  लग  बने  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खंड wt  कौर  ४७  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये
 ।

 प्रथम  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी  गयी  ।

 दूसरी  अनुसूची
 उपबन्धों  का

 महोदय  :  संयोजन  ४  ate  ४५  औपचारिक  संशोधन  हैं  ।

 संशोधन  किये  गये

 ्  ny
 (१)  पृष्ठ  शक्ति  ३०  में  “1962”  [2  चेक  क  स्थान  पर  “1963”  ee |

 दिया  जाये  (४)

 प  मूल  अम्रे जी  में
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 (२)  पृष्ठ  २२  पंक्ति  १४  में  “1962”
 [”  veg]  के  स्थान

 पर  "1963"

 रख  दिया  जाये  (५)

 qo  to  भगत

 ग ध्रध्यक्ष  महोदय
 :  wet

 यह

 कि  दूसरों  संशोधित  रूप  विधेयक  का  cal  | है  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 दूसरी  अनुसूची  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दी  गयी  ।

 खंड  १--(विघेयक  का  संक्षिप्त  नाम  सीसा  कौर  प्रारम्भ )

 महोदय  :  संशोधन  संख्या  ८  के  प्रस्तावक  उपस्थित  नहीं  ।

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  १  पंक्ति  ६  में  “1962”  के  स्थान  पर  “1963”  fe 9ega”}

 रख  दिये  जायें  (२)

 श्री  ब०  रा०

 महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 कि  are  १,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  at  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्  ।

 खंड  १,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया
 गया

 ।

 अधि  नियम  सुत्र

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  १  पंक्ति  १  Yearਂ  न्  के  स्थान  पर

 «Fourteenth  Yearਂ
 हम  रखा  जाये

 ब०  रा०

 १ श्रष्यक्ष महोदय : प्ररन यह है महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  विनियमन  qa,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 अधिनियमन  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 विधेयक का  नाम

 f  wera  महोदय  :  संशोधन के  प्रस्तावक  सदस्य  उपस्थित नहीं  हैं  ॥,
 का

 मूल  अंग्रेजी मैं  ,
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 यह  है  :

 कि  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  aa  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 [. (०  रा०  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 किस  विधेयक  संबोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।

 गश्रष्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  शुभ्रा  ।

 विधेयक  संबोधित  रूप  पारित  किया  जाये  बक

 थ्री  हवा  ना०  तिवारी  )  :  well  थोड़ी देर  में  यह  विधेयक

 होने  जा  रहा  यह  एक  बहुत  ही  कच्छ  विधेयक  है  जिस  से  किसानों  को  फायदा  होगा  ॥

 लेकिन  सरकार  का  ईंटेशन  अच्छा  होना  किसी  विधेयक  को  पारित  करना  ही  काफी  नहीं

 होता है  ।  हम  ने  कौर  बातों  में  देखा  है  कि  उन  को  कमल  में  लाने  में  कितनी  दिक्कत  खास

 कर  जो  गरीब  किसान  हूं  उन  को  पैसा  लेने  में  बहुत  तकलीफें उठानी  पड़ती  इस  सदन  में  इन

 बातों  की  चर्चा  हुई  है  लेकिन  फिर  भी  जब  यह  विधेयक  पारित  होने  जा  रहा  है  तो  मैं

 का
 ध्यान  इस  तरफ  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  जो  रुपया  उन  को  देना  है  चाहे  वह  जिस  तरह

 से  भी  देना  उन्हें  देखना  चाहिये  कि  किसानों  को  रुपया  मिलने  में  कोई  दिक्कत  न  हो  उन्हें

 बहुत  अधिक  दौड़ना  न  पड़े  ।  क्योंकि  हमारा  अ्रनुमान  है  कि  दौड़ते  दौड़ते  किसानों  को  जितना  पैसा

 मिलता  है  उस  में  अधिक  aa  खड़े  हो  जाता  है  ।  यही  कारण है  कि  गवर्नमेंट का  पैसा  बकाया  पड़

 जाता  कौर  बहुत  ग्रंथों  में  अदा  नहीं  होता  है  उसका  कारण  यह  है  कि  जितना  उनको  पैसा  मिलना

 चाहिये  शौर  जिस  काम  के  लिये  सिलना  उसको  हासिल  करने  के  लिये  किसानों  को  दौड़ने

 एप्रोच  करने  में  शर  दूसरी  बहुत सी  फिजूल  बातों  में  मसला  सम्बन्धित  लोगों  को  खुश

 करने  में  बहुत  सा  पैसा  उनका as  हो  जाता है  ।  इसलिये  इन  सब  बातों पर  यदि  ध्यान  नहीं

 fear  जायेगा  तो  इस  कानून  का  पारित  होना  किसानों  के  लिये  इतना  लाभदायक  नहीं  होगा

 जितना  कि  सरकार  चाहती  है  ।

 एक  बात  कौर है  I  जब  दरख्वास्तें कज  के  वास्ते  दी  जाती  हैं  तो  उनकी  जांच-पड़ताल में

 are  उनको  देखने  भालने  में  इतना  समय  लग  जाता  है  कि  जिस  समय  उनको  कर्जा  मिलना  चाहिये

 वह  नहीं  मिल  पाता  इस  पर  भी  ध्यान  देना  सरकार  प्रश्न  अफ़सर  को  हिदायत

 करनी  चाहिये  कि  जिस  किसानों  की  दरख्वास्त  उसके  एक  या  डेढ़  महीने  के  भ्रमर  उन्हें

 पैसा  मिल  जाना  चाहिये  ।  जिस  काम के  लिए  पैसा  चाहिए  तौर  जिस  समय  उन्हें  पैसा  चाहिए

 वह  उन्हें  मिल  जाये  |  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इसका  मन  करता  हू ं।

 श्रीमती  शारदा  सुकर्मों :  देश  में  कृषि  सम्बन्धी  ऋण  की  वार्षिक  आवश्यकता ७५०

 करोड़  रुपये  की  है  हम  सरकार  के  इस  प्रयत्न  का  स्वागत  करते  हैं  ।  किन्तु  ऊपर  के  संगठनों

 धौर  प्राथमिक  ऋण  deal  में  समन्वय  नहीं  है  ।  अत: कुछ राज्यों में कुछ  राज्यों  में  देखा गया  है  कि  OX
 7
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 ध्रतिदात  ऋण  कृषि  से  भिन्न  कार्यों  पर  व्यय  किया  जाता  है  ।  प्रत  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहिये  कि

 समन्वय  की  स्थापना  की  जायेंगी  र  घन  कृषकों  को  ही  दिया  जायेगा  |

 श्री  दे०  fino  पाटिल :  मुझे  इस  अवसर  पर  केवल  दो  सुझाव  देने  पहला

 सुझाव  यह  है  कि  कारपोरेशन  की  नीति  के  अंतगर्त  यह  पी०  एल०  CS °  फंड्स  जो  हैं  उस  में  से
 कृषि

 के  विकास  के  लिये  करोड़ों  रुपये  जल्दी  लेने  की  कोशिश  करनी
 चाहिये

 ।

 दूसरी  चीज़  यह  है  कि  कृषि  के  विकास  के  लिये  जो  ऋण  जायेगा  उस  पर  ध्यान

 रखना  चाहिए  ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  लैंड  है ब, मोट॑गेज  बेकस--लैंड  मोटंगेज  के  शब्द  से  ही  उनका  प्रोसीज्योर

 ऐसा  बन  गया  है  कि  काश्तकार  को  ऋण  ही  नहीं  मिलता  है  ।  frat  पास  श्रोनरशिप  नहीं

 खेत  नहीं  हैं  उनको  कर्जा नहीं  मिलता  है  ।  जिन  टैलेंट्स  पर  कर्जा  होता  है  उनको  भी  ऋण  नहीं

 मिलता है  जब  सही  मायने  में  जो  का दतकारी  करते  हैं  उनको  नगर  सरकारी  प्रोत्साहन  दिया

 जाय  at  कर्जा  आदि  मिले  तो  वह  ज्यादा  पैदा  कर  सकते हैं  इसलिये  मेरी  ara  यही  प्रार्थना

 है  कि  जो  रूल्स  हैं  उनको  र्सिवस  करने  की  कोशिश  की  जाय  शर  कृषि  के  विकास  के  लिये

 कृषक  को  ज्यादा  से  ज्यादा  ऋण  केसे  इसको  ध्यान  रखने  की  कोशिश  की  जाय  ।

 डा०  पीठ  Wo  देशमुख  प्रसन्नता की  बात  है  कि  रक्षित  बैंक  ने  किसानों  के  प्रतीक  ऋण

 देने की  श्रावस्यकता को  छ  किया  है
 जिन  सदस्यों ने  इस  विधेयक का  विरोध  किया  था

 वह  केवल  इस  कारण  किया  था  कि  ऋण  के  लिये  कम  निधि  रखी  गई  थी  ।  उनका  विरोध  सिद्धांत

 केप्रति नहीं  था  माननीय  उपमंत्री  ने  wer  है  कि  हिस्सा  पूंजी  का  २०  गुना  ऋण

 लियां जा  सकेगा  मुझे  ग्रामीण है  कि  कृषकों को  अधिकाधिक  धन  की  सहायता  देने  के  लिये  हिस्सा

 पूंजी को  शीघ्र  ही  बढ़ाया  जायेंगा  ।

 श्री  उ०  मू०  त्रिवेदी
 :  कोई

 भी
 व्यक्ति  इस  विधेयक  के  सिद्धांत  का  विरोध  नहीं  कर  सकता  ।

 किन्तु  यह  भ्रनुभव  किया  गया  है  सरकार धन  देने  की  ऐसी  सुविधाओं  का  राजनैतिक  प्रयोजनों के

 लिये  दुरुपयोग  करती  है  ।

 दूसरे  भ्रष्टाचार इतना  was  है  कि  ३००  रुपये  का  ऋण
 पाने

 के
 लिये  किसान  को  १२३

 रुपये  तक  खर्चे  करने  पड़ते  हैं  ।.  भ्रष्टाचार  का  निवारण  करना  चाहिये
 ।

 यह  विधेयक  बरच्छा है  किन्तु  यह  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  ऐसा  न  हो  कि  किसान  ait

 ऋण  का  न  कर  पाये  और  उससे  तकाज़ा  भी  किया  जाने  लगे  ।  में  विधेयक का  समर्थन

 करता  हुं  ।

 श्री  बाल्मीकि  :  अध्यक्ष  इस  विधेयक  का  सब  ate से  स्वागत  किया

 जायेगा  झर  यह  विधेयक  वास्तव  में  स्वागत  योग्य  है  भी ।  में  भी  इस  का  स्वागत  करता

 इस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  के  cea  हमारे  किसानों  के  लिए  दी-कालोनी  कौर

 श्राप-कालीन कर्ज़  को  व्यवस्था  हो  लेकिन  फिर  नी  मेरे  मस्तिष्क  में  यह  भय  है  कि  जो

 बहुत  छोटे  किसान  जो  छोटी  छोटी  कामत  करते  उनके  लिए  कज  की  व्यवस्था  नहीं

 हो  सकेगी  ।  इस  लिए  में  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  रोक  अक्षित  करना  चाहता

 बह  ए
 हूं  कि  ara  जब  कि  चीनी  हमले  की

 SRST  हमारे
 सामने

 है
 और

 हुम
 गह

 चाहते  हैं

 मूल  wast  में

 2927  (Ai)
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 कि  तीसरी  योजना  के  लक्ष्य  न  गिरने  पायें  we  विशेषकर  खेती  के  क्षेत्र  में  हर  प्रकार  की

 उचित  हो  सके  att  अन्न  की  वृद्धि  तो  यह  भ्रावइ्यक  है  कि  किसानों  को  हर  प्रकार  कीं

 सुविधा दी  जाये  ।

 art  स्थिति  यह  है  कि  छोटे  किसानों  को  कोआपरेटिव  ae  शादी  से  भी  at  न  के

 लेंड  ante बराबर  मिलता  है  ate  sere  मिलता  भी  तो  उस  में  दिक्कतें  होती  हैं  ।

 gat  से  भी  wal  प्राप्त  करने  में  दिक्कत  art  anc  किसान  को  थोड़ा  चार

 पांच  सौ  लेना  तो  उसको  बीच  में  भ्रष्टाचार  का  भी  मुकाबला  करना  पड़ता

 इस  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  है  कि  समाज  में  भष्टाचार  लेकिन  लोगों

 र  विशेषकर  किसानों  भ्रष्टाचार  से  बचाना  बहुत  झ्रावश्यक  क्योंकि वे  खेती  में  अपना

 समय  ay  करते  हैं  at  इस  लिए  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  कि  उन  को  रुपया  शादी

 लेने  में  बहुत  ज्यादा  समय  न  खर्चें  करना  पड़े  वे  अपना  सारा  ध्यान  खेती  में  लगा  सकें
 ।

 कोआपरेटिव  बेक  ate  लेंड  मार्गेज  बैंकों  की  ब्याज  की  दरें  बहुत  ऊंची  agers

 से  जो  रुपया  उन्हें  लेना  पड़ता  उस  की  दरें  भी  बहुत  ऊंची  met  किसानों  को  बहुत

 कम  ब्याज  पर  कौर  आसानी  के  साथ  रुपया  मिल  तो  यह  कार्पोरेट  फलीभूत  हों

 सकेगी  ।  राज-कल कर्ज  देने  के  नियमों  में  बहुत  कौन  से
 काम  लिया  जाता  है

 ।
 उस  में

 छील  होनी  चाहिए

 ढा»  झा०  घी ०  अणे
 :

 में  विधेयक  का  हृदय  से  स्वागत  करता
 जब

 हम  चाहते  हैं  कि  किसान  अधिकतम  उत्पादन  करें  तो  उन्हें  बड़े  पैमाने  पर  धन  की  सहायता

 मिलनी  चाहिये  ।  इस  विधेयक  से  किसान  उत्पादन  करने  का  कार्यक्रम चला  सकेंगे

 थी  तुलसीदास  जाधव
 :
 श्रेय  ag  रीडिंग  के  अवसर पर  में  फिर  इस  बिल

 को  करता  लेकिन  जाते  जाते  में  दो  तीन  सुझाव  माननीय  मंत्री  जी  के  सामने

 रखना  चाहता  हूं
 ।

 ऐसा  कोई  saa  करना  चाहिए  कि  कार्पोरेशन  से  जो  पैसा  किसान  को  मिलने

 बाला  उस  ने  जितना  रुपया  मांगा  ag  सभी  का  सभी  उस  के  हाथों  में  चला

 इस  के  लिए  मेरा  सुनाव  है  कि  झाफ़िस  या  कचहरी  में  श्री  कर  लेने  के  बजाये  चाहे तो  उस

 को  चैक  भेज  दिया  जाये  ate  चाहे  वह  रुपया  मनी-झ्राइर  से  भेज  दिया  ताकि  उस

 ने  जितना  पैसा  निकाला  वह  सब  उस
 के

 हाथों  में  पहुंच  जाए  ।

 राज-कल  स्थिति  यह  है  कि  wax  किसान  के  खेत  की  सोसायटी  ने  एक  दफ़ा  सिक्योरिटी

 ली  तो  उस  के  बाद  उसी  खेत  पर  किसान  को  कर्ज़  नहीं  मिलता  है  ।  चाहे उस  के

 खेत  की  कामत  दस  हजार  पये  ही  क्यों
 न

 लेकिन
 ae  va

 ने  बैल  शादी  के  लिए

 एक  हज़ार  रुपये  लिए  तो  फिर  उस  को  कर्जा  नहीं  मिलता  इस  वक्त  हालत

 पोल्ट्री  फ़ाम  wit  दूसरे  कामों  के  लिए  कर्ज़  देने
 का

 क्या  इन्तज़ाम  यह  मुझे  मालुम

 नहीं  है  क्योंकि  जब  तक  उस  के  ऊपर का  बोझा  नहीं  निकाला  तब  तक  उस  के  ऊपर

 पैसा  नहीं  दिया  ara  है  ।  फिर  यह  पैसा  उसको  कैसे  मिलेगा  सिक्योरिटी  खेत  की  होती
 लि

 मूल
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 इस  के  लिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  श्रगर  खेत  की  बाजार-कीमत  दस  हजार  रुपये  हे

 तो  सात  या  हजार  रुपए  तक  उसको  कर्जा  देने  में  कोई  हज़  नहीं  क्योंकि खेत  तो  वर्हा

 पर  ही  रहता  है  उस  को  उठा  कर  कोई  ले  जाता  नहीं  इस  के  बावजूद  किसान

 को  रुपया  मिलता  नहीं  लेंड  मार्गेज  बैंक  कहता  है  कि  पहला  बोला  इस  लिए

 हम  कर्जा नहीं  देंगे  ।  एक  दफ़ा  लेंड  ्य  बेक  का  बोझा  तो  वहां  दूसरे को

 उस  से  कर्जा  wat  मिलता  हैं  ।  झगर  कारत कार  को  डेयरी  फ़ार्म  या  पोल्ट्री  फार्म  खोलना  है

 तो  उस  के  लिए  कर्ज़े  की  व्यवस्था  की  गई  लेकिन  उस  को  कर्ज़  मिलने  में  दिक्कतें  होती

 चाहता  हूं  कि  उन  दिक्कतों  को  दूर  किया  ।

 प्रभी  तक  लेड  मार्गेज  बेक  की  तरफ  से  पेसा  मिलता  तो  मिलने  के  बाद  उस  का

 खर्चा काट  लेते  लेकिन  कई  दिनों  से  यह  व्यवस्था  चाल  है  कि  काश्तकारों  से  पहले  ही

 पच्चीस  या  पचास  रुपए  जो  कि  खर्चा  दोता  ले  लिये  जाते  काश्तकार  सोचता  है

 है  कि  मझे  रुपया  मिले  या  न  लेकिन  ये  पच्चीस  तीस  रुपए  चले  जाते  हैं  ।  पहले

 जब  मामलतदार से  कर्जा  मिलता  तो  उस  वक्‍त  खर्चा  sgt  लगता  लेकिन  ae

 mag  बेक  की  तरफ  से  सिक्योरिटी  लेनी  है  ate  मार्गेज  करना  तो  उस  का  बड़ा  फार्म

 दोता
 जिस  को  लिखने  के  लिए  तीस  रुपए  देने  पड़ते  ऐसा  लेंड  मार्गेज

 का  सर्कुलर हैं  इस  से  काश्तकार  घबराता है  कि  ये  तो  पहले  दमें  पैसा  aaa  मुझे

 मिलना  मुश्किल  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  इस  दिक्कत  को  दूर  करना

 श्री  ज्ञ०  रा०  भगत  :  अन्तिम  वक्ता  ने  एक  दो  अच्छे  सुझाव  दिये  हैं  मझ

 है  कि  निगम  कार्य  संचालन  के  समय  इसका  ध्यान  रखेगा  इससे  ufas  में  इस  समय

 कद  सकता

 माननीय  महिला  सदस्य  ने  जो  यह  कहा  &  कि  कि  निगम  को  क्षमतापुवंक काम  करना

 वह  तो  ऐसे  सभी  संगठनों  का  अ  होना  चाहिये  और  निगम  को  किसानों

 की  ऋण  सम्बन्धी  आआवइ्यकतापय्रों  को  पूरा  हरना  चाहिये  ।

 माननीय  सदस्य  ने  जो  यह  कहा  है  कि  किसानों  की  दिये-कालीन  श्रावव्यकताओओं  को

 पर्याप्त  रूप  से  पूरा  नहीं  किया  यह  ठीक है  ।  में  इससे  सहमत  हूं  ।

 महिला  सदस्य  ने  गोड़वाला  प्रतिवेदन  की  ate  निर्देश  करते  हुए  कहा कि  REX  में

 किसानों  को  केवल  २०  करोड़  रुपया  ऋण  दिया  गया  wa  जबकि  २४५०  करोड़

 अल्पकालीन ऋण  दिया  जायेगा  वह  २०  करोड़  रुपया  बहुत  पर्याप्त है  ।  इसे दस

 गुना  कर  दिया  गया  है  किन्तु  फिर  भी  यह  कम  है  क्योंकि  तीसरी  योजना  का  ऋण  का

 ४२०  करती  रुपये  का  है  धीर-कालीन  ऋण  के  लिए  १५०  मध्यकालीन

 ऋण  के  लिए  ११०  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  होगीं  ।  स  संदर्भ  में  ३७  क  हड़  रुपया

 बहुत कम  में  इस  से  सहमत  हूं  wit  इसी  लिए  यह  निगम  श्रारम्भ किया  जा  रहा  है

 शर  इसका  प्रयत्न  होना  चाहिये  कि  YX  २०  बल्कि  2X  २०  करोड़  रुपये  का  लक्ष्य  प्राप्त

 किया  जाय  |

 ara  ay  से  निगम  का  कार्य  सभा के  समूह ow  जायेगा
 me

 सभा  को  उसकी  जांच

 fz  wort  fea  crop} का  पूरा  अवसर  मिलेगा  में  इस  से  सहमत  हूं
 &  भ्  2  ।  a  ae  |  की  4Q19  होनी  चाहिये  ।

 मल  ५ अंग्रेजी  में
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 में  इस  से  बिल्कुल  सहमत  नहीं  कि  एसो  निधियों  को  राजनैतिक  प्रयोजनों  के  लिए

 उपयोग  में  लाया  जाता  है  ।

 यह  कहना गलत  है  कि  इसे  कृषि से
 भिन्न  विपणन  शादी  प्रयोजनों  के  लिए  प्रयोग  किया

 भाता  है  ।  उस  के  लिए  wear  संस्थाएं  हैं  ।

 इन  दादों  के  साथ  में  विधेयक  की  सिफारिश  करता  हूं ।

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पास  किया  जाय  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 ee  tera

 format  महोदय  ae  हम  एक  घंटे  के  लिए  सभा  को  स्थगित  करते  हैं  धौर  फिर

 बजट  प्रस्ताव रखें  जायेंगे  |

 पश्चात  लोक  सभा  ५  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 लोक-सभा  ५  बजे  पुनः  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 सामान्य  ge  R—-fe

 ग प्रच्यक्ष  महोदय  :  माननीय वित्त  मंत्री  ।

 वित  मंत्री  मोरारजी  :  में  2EE3-E¥  का  बजट  पेश  करता हूं  ।  कई

 सालों  से  वार्षिक  बजट  हमारी  विकास  संबंधी  श्रायोजनाश्रों  की  दृष्टि  से  तैयार  किया  जाता

 रहा  है  ।  जो  साल  खत्म  हो  रहा  है  एक  राष्ट्र  के  रूप  हमें  एक  ग्रोवर  चुनौती मिली  है  ;

 पौर  दाम  मुझे  जो  कुछ  कहना  है  उस  का  संबंधी  निश्चय  ही  उस
 नयी  परिस्थिति से  है  जो  हमारे

 देशी  की  रक्षा  के  लिये  हमारे  सामने  मां  खड़ी हुई  है  ।

 २.  इसलिये  में  चालू  साल  की  झार्धिक  प्रवृत्तियों  कौर  घटनाओं  के  विस्तार  में  नहीं  जाउंगा  ।

 इनका  जिक्र  ग्रामीण  समीक्षा  में  पूरी  तरह  से  किया  गया  जो  अलग  से  दी  जा  रही है
 ।

 लेकिन
 में

 मौजूदा  आधिक  स्थिति  के  उन  पहलों की  कुछ  चर्चा  जिनका  संबंध  अगले  साल  के

 हमारे  कामों  से  है  ।

 ३.  माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  चालू  आयोजना  के  पहले  साल  झ्र-व्यवस्था  के

 बुनियादी  क्षेत्रों  की  कमियां--खास  तौर  से  परिवहन  कोयला  कौर  इस्पात

 की  कमियां--हमारे  लिये  चिता  का  कारण  बन  गयो  थीं  ।  इन्हीं  कमियों  को  देखते  १९६२-६३

 के  बजट  में  mat  के.खर्च  में  भारी  वृद्धि  करने  के  लिये  व्यवस्था  की  गयी  थी  ।  इस  साल  इन

 महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  विकास  संबंधो  कार्यक्रमों  को  बारीकी  से  जांच  की  गधी  ताकि  सारी  शबे-ब्यावरा

 का  तेजी  के  साथ  सम्मिलित  विकास  हो  सके  ;  aaa  यह  बताने  में  खुशी  हो  रही  है
 कि

 मूल  गरंप्रेज़ी  में
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 इस्पात ate  परिवहन  )  मिलने  में  काफी  सुधार  दुआ है  ।  ज्यों  ज्यों चालू

 क्रम  पूरे  होते  जाने  वाले  महीनों  में  सुघार  की  यह  रफ्तार  तेज  होती  जायेंगी  ।  सरकारी  क्षेत्र

 की  हमारी  कुछ  बड़ी  बड़ी  प्रायोजनाओं  ने  कौर भी  तरक्की  की  है
 ।

 भाखरा  बांध  बनकर

 पूरा  हो  चुका  है  रिहंद  तथा  हीरा कुड  प्रायोजनाओं  से  प्राप्त  होने  बाली  बिजली  की  क्षमता  में

 काफी  वृद्धि  हुई  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  के  कारखाने  अपनी  पूरी  क्षमता से  उत्पादन

 करने  लगे  हैं  ।  सारा  श्रौद्योगिक उत्पादन  बढ़ता  जा  रहा  है  साल  की  पहली  छमाही  में  यह

 १९६१-६२  की  इसी  छमाही से  Oo.  २  प्रतिशत  अधिक  था  wa  वाले  वर्षों  खासकर  मौजूदा

 संकट  को  देखते  हमें  श्र  भी  धिक  उत्पादन करना  होगा  प्रौढ़  इसके  लिये  सरकारी भ्र ौर  गर

 सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  को  झपने  हिस्से  का  काम  पूरा  होगा  |

 इस  साल  खेती  की  चीजों  की  सप्लाई सब  तरफ  सन्तोषजनक  नहीं  रहीं  ।  चंकी  १€६१-

 ६२  की  उससे  पहले  के  साल  की  पैदावार  से  ज्यादा  नहीं  इसलिये  खासकर  झ्र नाज़

 की  मार्च प्रौढ़  ERR  के  बीच  बढ़  गयीं  ate  इस  अवधि  में  थोक  मूल्यों  के  सूचक

 अंक में  ६  १  प्रतिदिन की  विधि  हो  गयी  ।  कीमतों  को बढ़ने  न  देने  के  लिये  कई  उपाय  किये  गये  ।

 मद्र  विषयक  नीति  के  aa  ऋण  के  ब्याज  की  दर  बढ़ा  दी  गयी  ate  साथ  ही  az  की  प्रवत्तियों

 की  रोकथाम  की  गयी  |  खेती  की  पैदावार  को  बढ़ावा  देने  प्रौढ़  खेतिहर  को  यह  भ्राइवासन  देने  के

 लिये  कि  यदि  वह  पैदावार  तो  कीमतों के  घटने  पर  घंटे  में  नहीं  रहे  गा  गेहूं  के  कम  से  कम

 मूल्यों  ate  चावल  के  अधिप्राप्ति मूल्यों  प्राइवेट  )  की  घोषणा
 की  कपास  का

 अधिकतम  मूल्य  कौर  भी  ऊंचा  किया  गया  att  जूट  के  मूल्यों  को  लाभकारी बनाये  रखने  की

 मजबूत  कर  दी  गयी  ।  यह  सन्तोष  की  बात  है  कि  TERR  के  थोक  मूल्यों के  सूचक  अंक

 १२६  जबकि  तीसरी  पंचवर्षीय  प्रायोजना के  दुरू  में  यह  १२७.  ५  था  ।  अनुमान है

 कि  चालू  मौसम  में  अनाज  की  पैदावार  पहले  के  मौसम  से  ज्यादा  होगी  ।  इतने  पर  आधिक

 उन्नति में  तेजी  लानी  मूल्यों की  स्थिरता  जो  पिछले  दो  सालों में  प्रायः  ठीक  ही  रही  है

 बनाये  रखना  तो  हमें  खेती  की  पैदावार  बढ़ाने  के  लिये  दुगनी  कोशिश  करनी  पड़ेगी
 |

 इस  कोशिश

 में  चावल  कौर  कपास  व  तेलहन  जैसी  चीजों  की  उपज  बढ़ाने  खास  तौर  से  जोर  देने  की  जरूरत  है  ।

 क्योंकि  रहन-सहन  के  खर्च  कौर  शोधन-सन्तुलन  ग्राफ  पेमेंट्स ) ह. उ  से  इनका  गहरा  संबंध  है
 ।

 हमारी  बर्थ-व्यवस्था  का  जो  क्षेत्र  सारा  साल  मेरे  लिये  चिंता  का  विषय  रहा  बह  है  विदेशों

 को  किये  जाने  वाले  भूगतान  की  हमारी  स्थिति ।  ERR  की  गर्मियों  में
 विदेशी  मुद्रा  की  हमारी

 प्रसारित  राशियों  में  भारी  कमी  हो  गयी  ।  रिज  बैंक  की  विदेशी  मुद्रा  कीं  जिन  राशियों

 से  पहले  के  वर्षों  में  भारी  निकासियां  की  जा  चूकी  थीं
 वे  १९६२  के  तरन्त  में  Re

 .  ७  करोड़

 रुपये  से घटकर जून  के  पन्त में  cv
 करोड़  रुपया  रह  गयीं

 ।
 इसलिये  हमें  विदेशों  से  मंगाये  जाने

 भाल  के  कोटे  में प्रौर भी भी  कटौती  करनी  जिसकी  घोषणा  की  जा  चुकी  ate  विदेश यात्रा  पर

 कड़े  प्रतिबन्ध  लगाने  पड़े  ग्र  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष के  साथ  इस  बात  की  व्यवस्था  करनी  पड़ी

 कि  झावइयकता  पड़ने  पर  वह  हमारी  सहायता  करेगा  |  निर्यात  संबंधी  प्रा मदनी  बढ़ने  सहायता

 के  भ्रन्तगंत  पहले से  ज्यादा  भुगतान  होने  से  पिछले  कुछ  महीनों  में  प्रसारित  राशियों  पर  पड़ने  वाला
 अतिरिक्त  दबाव  दूर  हो  गया  है  कौर  १५  १९६३  को  fora बेक  की  विदेशी

 की

 रानियां  Ro¥  करोड़  रुपया थीं  ।  लेकिन  निर्यात  के  रच्छ  मौसम  के  सबसे  बढ़िया  समय  में  भी  झगर

 प्रसारित  का  स्तर  उस  स्तर  से  कुछ  दी  ऊंचा  रहता  हैਂ  जो कानून  के  आघार

 कम  छे  कम  उतना  teat  दी  तो  इस  स्थिति  पर  सन्तोष  प्रकट  नदीं  किया  सकता  ।
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 ६.  जहां  तक  चालू  साल  की  बजट  दौर  राजस्व  विषयक  स्थिति  का  संबंघ  है  पहले  राजस्व

 १३८०,८६३  करोड़ रुपये  की  प्राप्ति  का  अनुमान  किया  गया  लेकिन  सबसे  हाल  के  संकेतों

 कें  अनुसार  राजस्व  प्राप्तियों की  रकम  १५००  रु रोड़  रुपये  से  कुछ  ऊपर  चली  जायेगी  |  राजस्व  में

 ११६  करोड़  रुपये  की
 जो

 वृद्धि  हुई  हैं  उसमें  से  ७३.७०  करोड़  रुपये  की  प्राप्ति तीन  प्रधान  शीर्षकों

 के  झन्तगंत हुई  है  ।  सीमा  शुल्कों  से  प्राप्त  होने  वाले  राजस्व  में  लगभग  २४  करोड़  रुपये  की  वृद्धि

 होगी  जिसके  मुख्य  कारण  विदेशों  से  ज्यादा  मशीनों  का  मंगाया  जाना--जिसका  हम  इसलिये

 स्वागत करते  हैं  कि  इससे  हमारे  विकास  प्रयत्नों  के  बढ़ने  का  संकेत  सिलता  है  att  डीजल

 ग्रोवर  दूसरे  तेलों  का  भी  मंगाया  जाना  जो  आज की की  विदेशी  मुद्रा  संबंधी  स्थिति  में  निश्चय  ही  हमारे

 लिये  चिता  का  विषय  है  ।  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्कों  के ग्रत्तगंत  ३१.  ६७  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  शुल्क

 लग  ने  वाली  कई  खासकर  लोहे  इस्पात  की  चीजों  और  मोटर  स्पिरिट  के  उत्पादन

 are  निकासी में  वृद्धि  होना है  ।  पेशगी  दिये  गये  करों  की  अधिक  प्राप्तियों  atc  लाभांश

 (fsfage),  ब्याज  तथा  वेतनों  की  मदों  में  मूल  स्थान  पर  पहले  से  अघिक  रकमों  के  वसूल  दोने  से

 निगम  ate  ara  करों  के  श्रस्तगंत  १८,  २०  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई  है  ।  बाकी

 बृद्धि यों में  से  बड़ी  वृद्धिया ँऋण-व्यवस्थाश्रों के  ग्रन्तगंत---जिनका  मुख्य  कारण  राज्यों से  ate

 प्रतीक  वसूली  होना  ai  लोहे  व  इस्पात  अधिभार  )  ,  पी०  एल०  ४८०  के  अनुदानों

 संकटकालीन खतरे  के  बीमे  रिस्क  की  प्राप्तियों  की  अपने  श्राप  सन्तुलित

 होने  वाली  तीन  मदों  के  प्रतिशत  हुई  जो  व्यय  aa  में घन  की  व्यवस्था करके  अपनी  भ्र पनी

 निधियों में  श्रंगारित कर  दी  जाती हैं  ।

 ७.  भ्र तमा ने  है  कि  चाल  साल  में  खर्चे  की  रकम  भी  १३२८१.६४५  करोड़  रुपये से बढ़कर से  बढ़कर

 १५२२.३१  करोड़  रुपये हो  जायेगी  |  इस  ale  का  सबसे  बड़ा  कारण  रक्षा  के  का

 बढ़ना  है  जिसके  लिये  इस  सभा  ने  उस  समय  पूरी  स्वीकृति  दी  थी  जब  हमारी  सीमाओं  पर

 निरंकुशतापूर्ण  श्रावण  होने  के  कुछ  ही  हफ्तों  के  ग्रन्थ  सभा  ने  ६५  करोड़  रुपये  के  पूरक  अनुदानों

 की  मंजूरी  दी  थी  ।  अनुमान है
 कि

 अब
 राजस्व

 सें
 रक्षा  व्यवस्था  पर  किया  जाने  वाला

 CRY  करोड़  पये  तक  पहुंच  जो  मूल  wars से  tos  ४४  करोड़  रुपया  अधिक

 हैं  ॥

 ८.
 दूसरी  रक्षा  संबंधी  व्यय  की  तुलना  सैनिक  (fafa) ora F व्यय  मूल

 मान  की  अपेक्षा २२.२२  करोड़  रुपये  की  थोड़ी  सी  वृद्धि  हुई है  ।  इस  वृद्धि  की  सबसे  बड़ी  अपने

 श्राप  सन्तुलित होने  वाली  तीन  :  मदों से  संबंध  रखने  वाली  प्राप्तियों  का  दी घं कालीन  ऋणों  में  बदला

 जाना है  जिसका  जिक्र  मेंने  प्रभी  ही  किया  है  मोर  जिसके  कारण  २८  .  ५  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई

 है  ।  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्कों  से  अधिक  राजस्व  प्राप्त  होने  से  राज्यों  के  हिस्से  की  रकम  में  Ro  ५५

 करोड़ रुपये  की  वृद्धि  हो  जायेगी  ।  सीमा  क्षेत्रों  की  रखवाली  के  लिये ६.  २५  करोड़  रुपये  की

 प्रावइ्यकता  पड़ेगी  ।  ये  ऋण-व्यवस्थाग्रों  के  भ्रन्तर्गत १,  aX)  करोड़  रुपये  की  कमी  कौर

 सामाजिक  are  विकास  संबंधी  सेवायेंਂ समूह  शशांक  के  श्रन्तर्गत--जिसमें  लोहे  पौ  इस्पात के

 भार  को  Mears करने  की  व्यवस्था  शामिल नहीं  हैं  जेसा कि  wal  बताया गया

 अपने  श्राप  सन्तुलित  होने  वाली  मदों में  से  एक  है--  ४८  करोड़ रुपये  की  कमी  होने से  aa

 बराबर हो  जायेंगी  |

 इन  fear  का
 वास्तविक

 प्रभाव  यह  होगा
 कि

 मुल  रूप  से
 बांका

 गया  राजस्व

 खाते का  wR  लाख  रुपये  का  नाम  मात्र  का  घाटा  बढ़कर  २२.०६  करोड़  रुपये  जायेगा ।
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 बस  बात  का  ध्यान  रखते  हुये  कि  सिफ  रक्षा  कार्यों  के  लिये  ही  हमें  मूल  जै  की  प्रेक्षा  १०८

 करोड़ रुपये  की  व्यवस्था  करनी  पड़ी  इस  साल  के  राजस्व  बजट  की  स्थिति को

 नहीं  कहा  जा  सकता |

 १०.  पूंजी  बजट  में--जिसमें  संयुक्त  राज्य  wafer  से  मिलने  वाली  सहायता  को  विशेष

 विकास  निधि  डेवलपमेंट  Hagia  करने के  लिये  किया  जाने  वाला

 जिसे  पूंजीगत  व्यय  माना  जाता  शामिल  नहीं  है--पूंजी  के  रूप  में  खर्चें  करने  के  लिये  चालू  वर्ष

 के  मूल  अनुमान में  XE  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गयी  थी  ।  अरब  इसके  लिये ५९३  करोड़  रुपये

 की  रकम  अंक  गयी  है  ।  एक  करोड़  रुपये  की  यह  वृद्धि  बहुत  से  परिवर्तनों  का परिणाम हैं  ।

 संबंधी  पूंजी  खर्चे  में  २०  करोड़  रुपये की  वृद्धि  काम  को  कौर  तेजी  से
 निबटाने

 के  लिये

 हिन्दुस्तान  स्टील  ak  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  को  २१  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त

 की  श्रावव्यकता  पर  ये  वृद्धियां  बहुत  सी  मदों  के  aes  होने  वाली  बचतों  से

 बराबर  हो  जायेंगी ।  इन  बचतों  में  से  में  wa  की  खरीद  के  संबंध  में  होने  वालो  १४  करोड़  रुपये की

 तेल  प्राकृतिक  गस  प्रयोग  एंड  नेचरल  गैस  कमीशन  के  संबंघ  में  होने  वाली

 श  करोड़  रुपये  की  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  कोल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  )।

 रक्खा  ग्रोवर  सीमावर्ती  सड़कों  के  संघ में  होने  वाली  चार-चार  करोड़  रुपये  की  बचत  कौर

 sare  निगम  के  संबंघ में  होने  वाली  २  करोड़  रुपये  की  बचत  का

 ही  जिक्र  करूंगा  ।

 £2  श्रमी  बताये  गय  प्रत्यक्ष  पूंजी  ख़ाँ  के  मूल  अनुमानों  राज्यों
 को

 के  देने

 के  लिए  ४४५३  करोड़  रुपये  शौर  स्थानीय  निकायों  प्रबन्

 समितियों  ट्रस्ट  )  श्र  सरकारी  क्षेत्र के  उद्योगों  सहित  दूसरी  पार्टियों  को  कई  देने  के  लिये

 १३६  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गयी  dina इन  कामों  के  लिए  ख़र्च  क्रमशः

 २३  करोड़  रुपये  कौर  १४७  करोड़  रुपये  तक  बढ़  जायगा

 १२.  राज्यों  को  दिये  जाने  वाले  wal  की  रक़म  में  ७०  करोड़  रुपये  की  जो  वृद्धि  हुई  है

 एसके  अधिकांश  भाग  से  सात  राज्य  सरकारों  sae  ऋण  दिया  गयाਂ  जिससे  कि  उनके

 द्वारा  रिज़र्व  बेक  से  अपनी  जमा से  अधिक ली  गधी  रक़म  चुकता  कर  दी  जाये  ।  राज्यों  को  अपने

 आयोजना संबंधी  at  ak  दूसरे  ख़ाँ  के  लिए  केन्द्र  से  काफ़ी  सहायता  मिलने  श्र
 तीसरे

 वित्त  के  फ़ैसले के  उन्हें  केन्द्रीय  करों  का  अधिक  dar  शौर  भ्र तु दान  सिलने

 पर  भी  ,  कुछ  राज्यों ने  रिज  बेक  से
 अपनी

 जमा  से  अधिक रक़म  ले
 ली

 थी
 ।

 इस  cm  को

 चुकाने  के  लिए  सहमत  होते  हुए  मुझे यह  शर्त  रखनी  पड़ी
 कि  राज्यों को  बड़े  वित्तीय  अनुशासन

 का  पालन  करना  श्रतिरिवत  साधन  प्राप्त  करने  चाहिएं  ate  अपना  ख़र्च  aaa  साधनों

 की  सीमा  के  श्रन्दर रखना  चाहिए  |  मुझे  विश्वास  है  कि  राज्य  इस  बात  का  घ्यान  रखेंगे  कि  भविष्य

 में इस  प्रकार  की  स्थिति  हो

 १३.  उधार  लेने  के  हमारे  कार्यक्रम  छोटी  बचतों  के  श्रन्तगंत  २०  करोड़  रुपये  की  कमी

 लेकिन  संकट  की  स्थिति  पैदा  होने  के  बाद  जारी  किये  गयें  राष्ट्रीय  रक्षाबाण्डों  की  बिक्री

 से  यह  कमी न  सि  "  पूरी  हो  बल्कि  ak  अधिक  रकम  मिल  पी०  एल०

 ४८०  की  जमा  रक़मों are
 विदेशी  ऋणों से  होने  वाली

 प्राप्तियों
 में  प्र तु सान  की  अपेक्षा

 ३०  करोड़  रुपये
 और  ७८  करोड़  रुपये ही  कमी  होगी  ।  जैसाकि  पहले  बताया  जा चुका  हू
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 राजस्व  खाते  में  २१  करोड़ रुपये  की  कौर  कमी  होगी  और  राज्यों  तथा  दूसरी  पार्टियों को  दिये

 नाने  वाले  ऋणों  में  ८१  करोड़  रुपय  की  वृद्धि  होगी ।  लेकिन  कई  weal  के  wets  वृद्धि

 होने  से  जिसमें  से
 ४७  करोड़  रुपये  राष्ट्रीय  रक्षा कोष  की

 प्राप्तियों  श्र  €  करोड़  रुपये

 कालीन  ख़तरे  के  बीमे  की  मद  के  हैं  ,  २१०  करोड़  रुपये  की  यह  कमी  ६०  करोड़  रुपये  तकਂ

 प्रति सन्तुलित  हो  जायेगी  ।

 १४.  इन  सब  परिवर्तनों  का  वास्तविक  प्रभाव  यह  होगा  सारी  कमी  मूल  अनुमान के

 १०  करोड़ रुपये  से  बढ़ कर  २४०  करोड़  रुपये  हो  जायेगी  ।  यह  भी  हो  सकता  हैँ  कि

 चालू  साल  का  वास्तविक  बजट  घाटा उस  से  कुछ  कम  रहे  जिसका  मेंने  प्रभी  संकेत  किया

 लेकिन  यह  ठीक  हे  कि  राजस्व  में  वृद्धि  होने  कौर  संकट  की  स्थिति  शुरू  होने  के  बाद  राष्ट्रीय

 रक्षा  कोष  कौर  राष्ट्रीय  रक्षा  बाण्डों
 में  काफ़ी धन  दिये  जाने  के  बाद  भी  मूल  अनत

 मान की  तुलना  में  कुल  कमी  में  भारी  वृद्धि  होगी  ।  छोटी  बचतों  की  रक़मों  में  कमी  होना  कछ

 राज्यों  को  भ्र्थोपाय  एंड  के  रूप  में  पहले  से  ज्यादा  सहायता का  दिया  जिससे

 उनकी  वित्तीय  कमज़ोरी  प्रकट  होती  ख़ास  तौर  से  चिन्ता  का  विषय  है  ।  मुझे  विश्वास  है

 कि  माननीय  सदस्य  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  यही  पिछले दों  सालों  में
 चीजों

 की

 कीमतों  में  ठहराव  रहा  फिर  भी  खाने  वाले  वर्षों  में  निरापद era  जितनी  घटती

 रहेगी  उसे  देखते  हुए  सन्तुष्ट  होके  बैठ  रहने  की  गुंजाइश  नहीं
 '

 है  ।

 १४५.  जैसाकि  म  शुरू  में  ही  कहू  चुका  हूं  ,  QEEI—EY HT AHS AAT का  बजट  तैयार  करने  में  सब  से
 ज्यादा

 विचार इस  बात  का  रखा  गया  है  कि  देश  की  रक्षा  afr  को  बढ़ाया  सभा को  यहं

 नान कर  खुशी  होगी  marae  रक्षा के  लिए  ८६७  करोड़े  रुपये  की  व्यवस्था  करने
 का

 ध्  विचार  जबकि  चालू  साल  के  संशोधित  अनुमान  में  Lod  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था

 की  गई  है  भ्र मूल  श्रनुमान में ३७६ करोड़ रुपये में  9&  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था की  गयी  साथ

 केन्द्र  के  आयोजना  सम्बन्धी  वच  के  जिस में  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  शामिल

 १२२६  करोड़  रुपये  की  करने  का  मेरा  विचार  जबकि  चालू  वर्ष के  बजट

 ्  में  ११०७  करोड़ रुपये  की  व्यवस्था  की  गयी  थी  हाल के  महीनों  में  यह  बात  बार

 बार  कहीं गयी  है  किरणा और  विकास  के  बीच  गहरा  सम्बन्ध  ।  पर  यह  उन  ऊंचाइयों

 मेंसे एक  है  जिन्हें  बार  बार  दोहराने  से  उनकी  सचाई  में  कमी  नहीं  जाती  ।  जिन  कामों  के

 लिये  हमने  पहले  ही  रकमें  लगा  रखी  हैं  प्रौढ़  जिन  के  लिए  विदेशी  सहायता  का  भ्रारवासन  पहले ही  मिल

 चुका  है  वे  स  सफलतापूर्वक  जल्दी से  जल्दी  पूरे किये  जाने  चाहियें  ।  और  सीधे इसी  बात  के  लिए

 भ्र गले  साल  के  आयोजना  सम्बन्धी  खर्च  में  काफ़ी वृद्धि  करना  ware  है  ।  संकट की  स्थिति  के

 कारण नयी  ज़रूरतें  पैदा हो  गयी  यह  बुद्धिमानी  की  बात  नहीं  होगी  कि

 विकास  की  शझ्रावश्यकताम्रों  की  उपेक्षा  कर  के  रक्षा  की  बड़ी  श्रावश्युकताप्नों के

 व्यवस्था की  जाये  ।  इसलिए  रक्षा  शहरों  विकास  कार्य को  साथ  साथ  चलाने के  ग्रसते  वर्ष  के  बजट

 wart  में  इस  वर्ष  के
 बजट  च्  sate  ६१०  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  दिखायी

 afr  ।

 १६.  श्री  में  प्राक्कलन  समिति  की  स्वीकृति  से  भ्रनुदानों  की  मांगों

 के  स्वरूप  में  किये गये  कुछ  परिवर्तनों  का  ज़िक्र  करना  चाहता  हूं  ।  हमारे  आयोजना  सम्बन्धी  ख़र्चे में

 वृद्धि  होने  कौर  आयोजना
 सम्बन्धी  at  य  दूसरे  at  दोनों

 का
 ब्योरा

 अलग  अलग
 दिखाने

 के

 fray  के  कारण  ध्रनदानों  की  मांगों  का  झनकार-प्रकार  हाल  कै  वर्षों  में  बहुत  बढ़  गया  है  ।  इसके
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 कारण  अनुदानों  की  मांगों को  समझना  कठिन हो  गया  ari
 wa

 प्राक्कलन
 समिति  की

 से  यह  फैसला  किया  गया है  कि  अनुदानों की  मांगों  के  भाग  तीन  कौर  चार  के

 जिन  में  खाते  के  विभिन्न  मण्डलों  के  प्रसार  ब्योरा  दिया  जाता  है  कौर जो  अनुदानों  पर

 नियन्त्रण  रखने  वाले  अधिकारियों  के  लिए  होते  दो  नयी  श्रनुसूचियां  दी  जायें  ।  इन

 सूचियों  में  प्रायोजना  सम्बन्धी  व्यवस्थापकों  का  झर  विभिन्न  श्रेणियों
 में  नियुवत  किये

 गये

 चारियों  का  ब्योरा दिया  गया  है  ।  इसके  श्रतृदानों  की  मांगों  सम्बन्धी  टिप्पणियों  में

 आयोजना  सम्बन्धी  व्यय से  भिन्न  व्यय  की  महत्वपूर्ण मदों  का  विवरण  भी  शामिल  किया  गया

 है  ।  विभागीय  उपयोग  के  लिए  भाग  तीन  ake  चार  का  छापा  जाना  जारी  रहेगा  कौर

 उनकी  प्रतियां च्  के  पुस्तकालय  में  रखने का
 प्रबन्ध

 किया  जायेगा
 ।

 इस  व्यवस्था से

 संसद के  लिए  sara  होने  वाली  महत्वपूर्ण  सूचना  का  कोई  अंदा  कम  किये
 मांगों  को  शौर

 अधिक  संक्षिप्त  रूप  में  पेश  किया  जा  सकेगा  ॥

 १७.  में  रक्षा  सेवायों  की  मांगों  कों  प्रस्तुत करने  के  ढंग  में
 किये

 गये  परिवर्तनों  का  भी

 उल्लेख  करना  चाहता  ह  wage  तीनों  रक्षा  सेवाशर्तों  के  लिए  की  जाने  वाली  व्यवस्थाएं  सहायक

 ब्योरे  के  साथ  अलग  were  प्रस्तुत  की  जाती  थीं  ।  पिछले  महायुद्ध  में  अ्रपनाये गये  तरीक़े  के  अनुसार

 मेंने  निश्चय  किया  है  कि  तीनों  सेवाशर्तों  की  मांगों को  मिलाकर  एक  ही  भांग  बना  दिया  पर

 ब्योरा न  दिया  जाये  ।  इस  सम्मिलित मांग  में  संकटकाल  की  विभिन्न  व्यवस्थापकों के  ख़र्च  की

 इकट्ठी रकम  के  साथ  चालू  वर्ष  के  स्तर  पर  तीनों  रक्षा  के  लिए  निर्धारित  रक़म दी  गयी

 है  विशवास  है  कि  सभा  इन  परिवर्तनों की  झ्रावश्यकता  को  महसुस  करेगी जो  राष्ट्र की

 सुरक्षा  के  लिये  किये  गये

 १८.  अगले  साल  के  करों  के  वर्तमान  स्तर  के  आ्राघार  में  बजट  में  QCXSy.,  ७३

 करोड़  रुपये  के  कुल  राजस्व  पौर  WSXR  ४०  करोड़  रुपये  के  व्यय  की  व्यवस्था

 कर  हूं  जिस  से  राजस्व  खाते  में  २६६  ६७  करोड़  रुपये  की  कमी  रह  जायेगी |

 चालू  साल  संशोधित  wars  की  तुलना में  अगले साल  राजस्व  में  ८५.  ४८  करोड़

 wa  की  वृद्धि  होने का  भ्रनुमान  है  कि  उत्पादन  शुल्कों  में  ३०.  २७  करोड़
 रुपये

 की  वृद्धि  होगी  जबकि  आयकर  तथा  निगम  करों  के  राजस्व  में  १५  करोड़  रुपये  की  ak

 वृद्धि  होगी
 ।  ब्याज-प्राप्तियों

 की  मद  में  ४०.  ५६  करोड़ रुपये  की  वृद्धि  होगी  जिस  में  से

 १८  करोड़  रुपया  हिन्दुस्तान स्टील  १०  करोड़ रुपया  राज्य  सरकारों we  ८  ४३

 करोड़  रुपया  रेलों  से  प्राप्त होगा  ।  झगर  माल  कौर  कारखानों  के  संकटकालीन  खतरे  के  बींग  से

 होने  वाली
 प्राप्तियों  की  रफ़्तार यही  रही  इन  में  २७  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हो  जायेंगी

 हमने यह  भी  फ़ैसला  किया  हैकि  चूंकि  सरकार  को  ब्याज  की  ऊंची  दरों  पर  करे  मिलता

 लिए  रेलों  कौर  डाक  तथा  तार  विभाग  अगले  साल  साधारण  राजस्व  में श्रौर

 aria  (fefasss)  देना  चाहिए
 wie  इसलिये  इसकी  दर

 ४  १/४  प्रतिशत  से  बढ़ाकर

 ४  १/४  प्रतिशत  कर  दी  जायगी  ।  इस  से  ४.४३  करोड़  रुपयें  की  श्रतिरिवत  प्राप्ति  होगी  ।

 लेकिन ये  मौजूदा  दरों  के  आधार  सीमा-शुल्कों  arena पर  दौर  अधिक

 प्रतिबन्ध  लगने  १०.  ४५  करोड़ रुपयें  की  कमी  लोहा  व  इस्पात  अधिभार  में  a4  ७०

 करोड़  रुपये  की  कमी  पी०  एल०  ४८० अनुदानो ंमें  €  करोड़  रुपये  की  कमी  होने  और

 राय-कर  में  से  राज्यों  के  हिस्से  में  २.६८  करो  रुपये  की  विधि  होने  से  झ्रांशिक

 रूप  से  बराबर  हो  ।
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 २०.  साल  राजस्व  खाते  से  १८५२.  ४०  करोड  रुपये  की  जो  कल  रक़म  खच  की

 जायेगी  उस  में  ७०८.५१  करोड़  रुपया  रक्षा  awl  पर  ग्रोवर  Reva  ad  करोड़  रुपया  प्रस  निक

 शीर्षकों  के  अन्तर्गत  खर्चे  होगा
 ।  संशोधित  अनुमानों  की  तुलना  aaa  असैनिक व्यय  में

 93.0  करोड़  रुपय  की  वृद्धि  होगी  ।  सरकारी ऋणों  के  परिमाण ग्रोवर  ब्याज  में  वृद्धि  होने सें

 ऋण-व्यवस्थाद्रों  के  ग्रन्तगंत  BYR  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  होगी  ।  प्रशासनिक पर  अगले

 साल  ११.८४  करोड़  रुपया
 ज्यादा  ख़र्च  होगा  जिसका  मुख्य  कारण  सीमा  पुलिस पर  कौर  ज्यादा

 खर्च  होना  है  ।  कौर  विविध  समायोजन  '  के  अन्तर्गत  Ro  ५४  करोड़  रुपये  की  वृद्धि

 का  मुख्य  कारण  राज्यों  को  पहले से  अधिक  श्रमदान  देना  ale  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्कों  में  से

 उनके  हिस्सों  की  रक़मों का  बढ़ना  जबकि  ख़तरे  के  संकटकालीन  बीमे  के  ग्रन्तरणों

 में  २७  करोड़  रुपये  की  विधि  लोहेव  इस्पात  अ्रधिभार  प्रौढ़  पी०  एल०  Ge  ग्रचदानों

 से  सम्बन्ध  रखने  वाले  भ्रत्तरणों  में  ११.७  करोड़  शौर  करोड़  रुपये  की  कमी  होगी ।

 सामाजिक  विकास  सम्बन्धी  सेवाएं
 '

 के  बाकी  दीमकों  के  झन्तगंत  ८४  करोड़  रुपये  की  वद्ध

 होगी  जबकि  एस्कुडो  मुद्रा  (  करेंसी  )  की  वापसी  के  लिए  रिज़र्व  बैंक  को प्रदा यं गी  करने  के  लिए

 घन  की  व्यवस्था  न  दोने से  ख़र्च  में €  १४  करोड़  रुपयें  की  कमी  रहेगी  |

 २१.  साल  पूंजी  खाते  से
 ८  २७  करोड़  रुपया  खे  होने  का  श्रीमान

 जो
 चालू  साल

 ।  १०६  करोड़  की  विधि  का
 के  संशोधित  अनुमान से  २३४  करोड़  रुपया  प्रतीक  है

 कारण  पूंजी  खाते
 में

 रक्षा  संबंधी  खर्च  होना  है  दूसरी  बड़ी-बड़ी  वृद्धियों  में  से  हिन्दुस्तान

 स्टील  के  ३५  करोड़  खाद्य पदार्थों  की  खरीद  के  जिसमें देश  के  wee

 नाज  प्राप्त  करना  शामिल  ३०करोड़  रुपये  के  वास्तविक  रेलों  के  १५  करोड़  रुपये

 डाक  कौर  तार  विभाग के  १३  करोड़  राष्ट्रीय  राजपथों  के  १५  करोड़

 विभाग  के  ८  करोड़  तेल  कौर  प्राकृतिक

 गस  कमिशन के  ८  करोड़  रूपये  शर  ड्रग्स  कारपोरेशन  के  ५  करोड़  रुपये  का  ज़िक्र  किया  जा

 सकता है  1

 २२.  साल  के  बजट  में  राज्यों  को  ऋण  देने  के  लिये  ५४१  करोड़  रुपये  की  sacar  की

 गई  है  जिसमें  बाजार  ऋणों  में  से  उनके  हिस्से  के  वे  १००  करोड़  रुपये  भो  शामिल  हैं
 जो

 राष्ट्रीय  विकास

 परिषद  के  इस  फैसले  के  मुताबिक  दिये  जायेंगे  कि  ग्रसते  साल  केन्द्रीय  श्र  राज्य  सरकारों  के  लिये

 मिले  जुले  ऋण  लिये  जाय॑
 ।
 दूरी  पाटियों  को  १७५  करोड़  रुपये  के  ऋण  दिये  जाने  का  अनुमान  है  ।

 यहां  मैं  एक  ऐसी  मद  का  जिक्र  करूंगा  कि
 जो

 खास  तौर  से  महत्वपूर्ण  है  प्री  र  वह  यह  कि  आयोजना  की

 बाकी  अवधि  में  उन  छात्रों  को  घन  की  सहायता  देने  के  लिये  €  करोड़  रूपये  की  रकम  कर  दी

 जायगी जो  पढ़ने-लिखने में  तेज  समझे  जायेंगे  ;  और  जो  पढ़ाने  का  काम  करने  लगेंगे  उन्हें  विशेष  रूप से

 अनुकूल  सुविधाएं  दी  जायेंगी  ।

 २२३.  जैसाकि  मैंने  पहले  बताया  अगले  वर्ष  के  बजट  में  प्रायोजना को  कार्यान्वित  करने  के

 लिये  १२२६  करोड़  रूपये  के  कुल  व्यय
 की

 व्यवस्था  की  गयी  है  ।  इसमें से  १९६  करोड़  रुपये
 राजस्व

 खाते  के  तौर  बाकी  १०३०  करोड़  रुपये  पूंजी  परिव्यय  के  रूप  में  है  जिनमें  ऋण  भी  शामिल  इसके

 अलावा  ,  अनुमान  है
 कि

 wet  साधनों  से  रेलें  ३८  करोड़  रुपये  शर  हिन्दुस्तान स्टील  तथा  सरका
 री

 क्षेत्र  के  दूसरे  उद्योग  ३७  करोड़  रूपये
 की

 व्यवस्था  करेंगे  ।  इन  में  राज्यों  को  दी  जाने  वाली

 के  रूप  में  ४००  करोड़  रुपया  शामिल  है  जिसमें  से  €'४  करोड़  रूपया  राजस्व  खाते  का  ३०९६

 करोड़  रुपया  पूंजी  बजट  में  होगा
 ।

 राज्यों  से  श्राव्य  की  जाती  है  कि  वे  अपने  साधनों  से
 २५०

 करोड़

 रूपया  जुटायेंगे  ।  इस  साल  राज्यों  का  प्रायोजना  संबंधी  खर्च  ७५०  करोड़  रूपया
 tt
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 इसमें  €०  १  करोड़  रुपये  के  केन्द्रीय  खर्चे  को  जोड़ते  पर  प्रायोजना  के  तीसरे  वर्ष  में  प्रायोजना  संबंधी

 कुल  खर्च  १६५१  करोड़  रुपये  का  जबकि  चालू  वर्ष  के  बजट  में  प्रायोजना  संबंधी  खच  के  लिये

 1४६५  करोड़  रुपये
 रखे  गये  थे  ।  इस  अगले  साल  के  आयोजना  संबंधी  खर्चे  की  रकम  प्रायोजना

 को  कुल  अवधि  के  ७५००  करोड़  रुपये  के  कुल  खर्च  का  २२  प्रतिशत  जबकि  चालू  वर्ष  का  खे

 Caan  प्रतिशत  पौ  प्रायोजना  के  पहले  साल
 का

 वास्तविक  खर्च  १५  प्रतिशत  से  कुछ  प्र घि कथा  |

 श्रगले साल के बजट साल  के  बजट  में  बाजार ऋणों  के  ४००  करोड़  रुपये  जमा  किये  गये  हैं  जिनमें  वे  १००  करोड़

 ead  भी  शामिल  हैं  जो  राज्य  सरकारों  की  तरफ  से  उधार  लिये  जायेंगे  ।  छोटी  बचतों को  प्राप्तियां

 Poy  करोड़  रुपया  रखी  गयी  है  ।  नये  विदेशी ऋणों  का  ४६२  करोड़  रुपया  कौर  पी  ०  Teo  ४८०  की

 जमा रकमों से  प्राप्त  €  ०
 करोड़  रुपया  भी  जमा  किया  गया  है  जिस  में  वह  ३०  करोड़  रुपया  भी  शामिल

 जो  उन  रकमों  से  भ्रन्तरित  किया  जाये  गा  जो  पहलें  भारतीय  राज्य  बेक  में  जमा  थी  ।

 अरब  मैं  भ  सात  की  पूरी  बजट  स्थिति  का  सारांश  बतलाता  हूं  ।

 करों  भोर  खच  के  विमान  स्तर  के  प्राकार  पर  राजस्व  में  २६७  करोड़  रपये  की  कमी

 होने  का  अनुमान  है
 ।

 पूंजी  खाते  से  किये  जाने  वाले  खर्चे  की  रकम  ८२७  करोड़

 राज्यों  दूसरी  पार्टियों  को  दिये  जाने  वाले  ऋणों  की  रकम  ७१६  करोड़

 द्प्पयं  ऋण  करने  की  रकम  २२१  करोड़  रुपये  होगी  । अनुमान है  कि

 २०४१  करोड़  रुपये  के  इस  कुल  बच  के  लिये  €  ६७  करोड़  रुपया  देशी  प्रौढ़  विदेशी

 ऋणों  से  २४८  करोड़  रुपया  ऋणों  की  वसूली  Fo  करोड़  रुपया  पी०  एल०  vce

 को  कर्मों  के  लगाये  जाने  से  प्रो  २८२  करोड़  रूपया  ऋण  are

 शिक्षकों से  प्राप्त  होगा  ;  कौर  बजट  में  कुल  कमी  CUS  करोड़  रुपये  की  रह

 जाएगी  ।

 २६.  मुझे  विश्वास है  कि  माननीय  सदस्य  मुझ  से  यह  आशा
 न

 रखेंगे  कि  ४५४  करोड़
 रुपये

 की  इस  भारी  कमी  को  मैं  बिलकुल  ही  पुरान करूं न  करूं  ।  लेकिन  ग्रसने  प्रस्तावों  में  यह  प्रकट  करने  से  पहले
 कि

 मैं  किस  तरह  att  किस  सीमा  तक  इस  कमी  को  पूरा  करना  चाहता हूं
 मैं  उस  बात  की  याद

 दिलाऊंगा  जो  मैंने  अरपना  पिछला  बजट  पेश  करते  हुए  कही  मैंने  इस  बात  पर  जोर  दिया
 था  कि

 आयोजित  श्रेय-व्यवस्था  में  कर  लगाने  की  नीति  न  सिर्फ  राजकोष  के  लिये  पैसा  जुटाने  के  उद्देश्य को

 पूर  करती  बल्कि  यह  भ्रमण-व्यवस्था  के  विकास  की  रफ्तार  को  तेज  करने  इस  व्यवस्था के

 विभिन्न  क्षेत्रों  के  संतुलन  को  दूर  करने  के  लिये  झा धिक  नीति  का  साधन  भी  इस  लिये मैं  इस

 मौके  पर  कुछ  बातों  को  फिर  से  दोहराना  चाहूंगा  जिन  पर  खास  तौर
 से

 ध्यान  देने
 की  जरूरत है

 ये  बातें  राधिका  प्रवृत्तियों  ake  घटनाओं  की  उस  संक्षिप्त  समीक्षा  से  प्रकट  होती  हैं  जिसका  जिक्र  मैं

 पहले  ही  कर  चुका  हूं  ।

 २७.  पहली  सबसे  ज्यादा  जरूरी  बात  है-उत्पादन  को  बढ़ाने  विकास  की  गति  को  तेज

 करने  की  आवश्यकता  |  रक्षा  शर  विकास  की  बढ़ती  हुई  जरूरतों को  उत्पादन  का  परिमाण  बढ़ाकर

 ही  पूरा  किया  जा  सकता  है  ।  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  जिम्मेदारी  गैर-सरकारी  क्षेत्र  पर

 रेपो  जब  मैं  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  उल्लेख  करता  हूं  तब  मेरा  मतलब  संगठित  उद्योगों  are  श्रमिकों

 से  ही  नहीं  बल्कि  हमारे  लाखों  किसनों  are  कारीगरों  से
 भी

 है  इसके  लिये  हमें  हर  संभव  प्रयत्न
 करना

 पड़ेगा  कि  हमारी  कुछ  खेती  ae  कारखानों  की  उत्पादन  घटती  का  पूरा  पूरा  उपयोग  हाथ  में  लिये  गये

 कि का मक  दुष्टि  से  हो  ।  साथ  इस  बात  को
 भी

 साफ  साफ  समझ  लिया  जाना  चाहिये  कि  हमारे

 wat  जो  काम  मौजूद  है  वह  इतना  बड़ा  है  कि  हम  उसी  हद  तक  उस  में  सफल  dit  जिस
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 हृदय  हम  ऐसा  प्रयत्न  करने
 के  लिये

 तेयार  जो  मामूली  प्रोत्साहन  तौर  पुरस्कार

 का  विचार  किये  बिना  किया  जाता  है  |  सरकारी  क्षेत्र  को  भी  इसमें  अपना

 योग  देना  पड़ेगा--खासकर  शुरू  की  गयी  सब  श्रायोजनाश्रों  शौर  कार्यक्रमों को  शीघ्रता  और

 कु  से  पूरा  ताकि हम  जो  रुपया  लगा  रहे  हैं  उसका  फल  कम  से  कम  समय में  मिलने

 लगे
 ।  चालू  प्रायोजनायें की  विदेशी  मुद्रा  संबंधी  झावइ्यकताओं  को  पूरा  करने  के  झ्धघिकतर

 मामलों  विदेशी  सहायता  उपलब्ध है  ।  ये  प्रायोजनाएं  चाहे  सरकारी  क्षेत्र  की  हों  या  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  उन्हें  जल्दी  पूरा  करने  के  रास्ते  में  राजस्व  झर  वित्त  संबंधी  कठिनाइयों को  बाधक

 बनने  देना  झूठी  मितव्ययता  कहलायेगी ।

 २८.  दुसरी  जो  मेंने  पहले  जो  कुछ  कहा  है  उससे  स्पष्ट  हो  जानी  हमारी

 विदेशी  मुद्रा  संबंधी  स्थिति  की  जटिलता  हमारे  शोधन-सन्तुलन  श्राफ  पर

 विकास की  आवश्यकताओं  शौर  विदेशी  ऋण को  चुकाने  शादी के  भार  के  कारण  जो  दबाव  पड़

 रहा है  वह  जब  रक्षा की  कौर  ज्यादा  बड़ी  ग्रावश्यकताओं के  कारण  बढ़  जायेगा  ।  मूझे  विश्वास

 है  कि  माननीय  सदस्य  चाहेंगे कि  में  इस  अवसर  पर  उन  मित्र  देशों के  खासकर

 राज्य  अमेरिका  भ्र  ब्रिटेन के  प्रति  इस  देश  की  कृतज्ञता  प्रकट  जिन्होंने  हमारी  जरूरत

 के  समय  सैनिक  साज़ सामान  दूसरी  चीजें  भेजकर  हमारी  तुरन्त  सहायता  की  ।  हमारे  विकास

 भर  हमारी रक्षा  के  खर्चे  के  लिये  हमें  विदेशी  साधनों  के  रूप  में  उदारतापुवंक  सहायता  मिल  रही

 इस  कारण  हमें  अपने  साधनों को  ज्यादा  से  ज्यादा  जुटाने  के  झपने  प्रयत्न  को  ढीला

 बल्कि  दुगुना  कर  देना  चाहिये  i  इसलिये  बजट  में  रुपयों के  रूप  में  श्रावक  साधनों की  व्यवस्था

 ही  नहीं  करनी  बल्कि  इसे  विदेशी  लेन-देन  में  कौर  भ्रच्छा  सन्तुलन  लाने  में  भी  सहायता

 करनी  हमनें  श्रायात  पर  पहले  ही  कड़े  से  कड़े  प्रतिबन्ध लगा  रखे  हैं  atc aa  ऐसी

 स्थिति  पदा हो  गयी  है  कि  कौर  श्रमिक  प्रतिबन्ध  लगाने से  उत्पादन  ait  निर्यात  पर  बहुत

 कारक  प्रभाव  पड़ेगा ।  अपनी  प्रारक्षित  राशियों  से  कौर  रकमें  निकालने की  कोई

 थू ज़ाइद  श्री  नहीं  है  ।  विदेशों से  सामान  कौर  पुर्जे  मंगाने के  खर्चें  के  लिये  ज्यादा  सहायता  मिलने

 से  हमारे  विकास  की  मौजूदा  स्थिति  में  हमें  खास  फायदा  होता है  ।  मौजूदा  स्थिति  ऐसी है  कि

 ज्यादा  विदेशी  कच्चा  माल  श्रौर  पुर्जे  मिलने पर  हमारे  अपने  कारखाने  ज्यादा  मात्रा में  पूंजीगत

 माल  तैयार कर  सकते  हैं  ।  यह  तो  ठीक  ही  है  कि  हम  विदेशी  सहायता  के  रूप  कौर  परिमाण  में

 युक्तिसंगत  फेरबदल  कश्ते  पर  साथ ही  यह  भी  आवश्यक  है  कि  हम  नियति  से  होने  वाली

 अपनी  झामदनी को बढ़ाने झौर को  बढ़ाने  गैर-फौजी  इस्तेमाल की  चीजों  की  खपत  को  कम  से  कम  रखने  की

 धूरी  कोशिश  जैसा कि  माननीय  सदस्यों को  मालुम  हमने देश  में  सोने  के  संबंध  में  एक  नयी

 नीति  प्रारम्भ  की है  जिसका  उद्देश्य  हमारी
 विदेशी  मुद्रा  की  प्राप्ति  में  कमी  हमने  का  एक  मुख्य

 कारण  दूर  करना  है  ।  प्रभावशाली कौर  व्यापक  परिणाम  वाली  नीति  होने के  कारण  यह  केवल

 उस  कारंवाई  की
 भ्रांत  संकेत  करती है

 जो  हमारी  विदेशी  मुद्रा  की  राशियों  को  क्षमतापुर्ण

 स्थिति  में  लाने के  लिये  कई  मोर्चों पर  की  जानी
 चाहिये

 ।

 २९.  आयात के  परिमाण  को  सीमित  मरने के  लिये  जो  कड़े  कदम  पहले ही  उठाये  गये  हूँ

 से  समझता हुं  कि  उनमें  wa  निश्चित  ढंग  राजस्व  विषयक  शरीर भी  प्रतिबन्ध  जोड़े  जाने  चाहियें  ॥

 सीघे  नियंत्रणों  को  कामयाबी  के  साथ  लागू  करने  के  लिये  यह  जरूरी  है  fe  बजट

 संबंधी  व्यवस्था  द्वारा  उन्हें  शरीर  भी  मजबूत  बनाया  जाय  शौर  इस  बात  के  जोरदार

 कारण  हैं
 कि  आयातक  (71)  जो

 नफा  उठा  रहे  हैं--चाहे  वह  आयात  किये

 हुए  माल  की  सीधी  बिक्री  से  प्राप्त  होता  हो या  उस  माल  की  बिक्री से  जिस  में  आयात  किये  हुए
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 माल  या  सामान  का  इस्तेमाल किया  जाता  है  --  उसके  कौर  भी  बड़े  भाग को  राजकोष में  ले  जाया

 जाय  ।  इस  सम्बन्ध  में  सीमा-शुत्कों  ate  उत्पादन-शुल्कों  दोनों  से  काम  लिया  जायेगा  |

 ३०.  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  रास्ते  में  कुछ  कुछ  इसी  तरह
 की  अड़चनें हैं  ।

 झपती  भ्रत्दरूनी

 जरूरत  को पुरा  करने के  लिये  हम  जो  कर लगाते हैं  उनके  कारण  निर्यात  उद्योगों के  रास्ते  में  जो

 कठिनाइयां  शती हैं  fan  उन्हीं  को  हमें  दूर  नहीं  करना  बल्कि  हमें  नये  निर्यात  उद्योगों  को  ठोस

 वितीय  प्रोत्साहन  भी  देना  ताकि  विदेशी  मंडियों  से  काफी  माल  भेजा  जा  सके  ।  विकासशील

 देशों में  प्रायास-शुत्कों  कों  संरक्षण  देने  का  सिद्धांत  बहुत  समय  से  उपयुक्त  आधिक  सिद्धांत

 माना जा  चुका  है  जिसे  तथाकथित  उद्योग  वाले  तक  का  सेन  प्राप्त  देश के

 बाजारों में  विदेशी  उद्योगों  से  प्रतियोगिता  करने  वाले  देशी  उद्योगों  के  बारे  में  जो  बात  सही है

 बही  विकासशील  देशों  के  उन  निर्यवात-उद्योगों के  बारे  में  भी  सही है  जिन्हें  प्रतीक  उन्नत  देशों  की

 उन॑  वस्तु ग्न ों  से  प्रतियोगिता  करनी  पड़ती  है  जिसके  नियांत  की  जड़ें  जम  चुकी  हैं  ।  जिस  प्रकार  तके

 की  दृष्टि  से  वास्तव  में  उसी  प्रकार  व्यावहारिक  आवश्यकता  या  अन्तर्राष्ट्रीय  नीतिशास्त्र  की

 दृष्टि  से  भी  देशी  उद्योगों  की  रक्षा  के  लिये  लगाये  गये  रायात-शुल्कों  में  ate  उन  निर्वात-उद्योगों

 को  दिये  गयें  वित्तीय  प्रोत्साहन  में  कोई  अन्तर  नहीं  जान  पड़ेगा  जो  विदेशी  बाजारों में  प्रतीक

 समान  पर  प्रतियोगिता करने  का  प्रयत्न  करते हैं  ।

 ३१.  मेंने  कुछ  बुनियादी  श्रमिक  विषयों  sak ध्यान  दिलाया  है  जिनका  eat  हमें

 उस  समय भी  रखना  चाहिये  जब  हम  अगले साल  के  लिये  रक्षा  संबंधी  खर्च  में  तेजी से  भारी  वृद्धि

 करने के  बहुत  हीं  कठिन  कार्यो  पुरा  करने  जा  रहे  ४५४  करोड़  रुपये  की  कुल  कमी  का

 कारण  रक्षा  संबंधी  खं में  ह  सारी  वृद्धि  होना  साल के  शुरू  में  मुझे  mag  कि

 झर  मेरा  अनुमान था  कि  आयोजना के  पहले दो  सालों में  तीसरी  पंचवर्षीय  श्रायोजता  के  लक्ष्य

 के  लगभग
 ८०  प्रतिशत  भाग  की  पूति  के  लिये  करों  की  व्यवस्था कर  देने  से  इस  साल  ज्यादा

 रिक्त  कर  लगायें  बगैर  ह  सभी  जरूरी  कामों  के  लिये  धन  की  व्यवस्था  करना  संभव  हो  जायेगा ।

 लेकिन  हमारी  सामानों
 पर

 पैदा
 नये

 खतरे
 से  मेरे  लिये यह  जरूरी हो  गया  है  कि  मैं

 कौर

 भी  ज्यादा  करों के  लिये  सभा के  सामने  प्रपने  प्रस्ताव रखूं  ।  हमारी  aa पर  इस  समय

 लड़ाई  बन्द  होने से  हम  हाथ पर  हाथ  रख  कर  बेठ  नहीं  सकते  ।  कितना ही  बड़ा  प्रयत्न कयों  न

 करना  मातृभूमि  के  सम्मान  शर  अखण्डता  की  रक्षा के
 लिये  जिन  साधनों

 की
 म्रावश्यकता

 है  उन्हें  जुटाना  A  पड़ेगा  ।  कौर जब  हम  इस  चुनौती  के  लिये  तैयार  हो  रहे  तो  यह  नहीं हो

 सकता  कि
 हम  घाटे  कीं  भ्र संयत  वित्त-व्यवस्था  द्वारा  देव

 को  मुद्रा के
 फैलाव  की

 गडबड  में  डाल  =)

 ३२.  मुझे  इस  बात  का  पूरा  पता  है  कि  जिस  माने  के  करों  के  लिए  में  प्रस्ताव  रखने

 जा  रहा  हुं  उस  से  ऐसा  बोझ  पड़ने  जा  रहा  हे  पहले  कभी  नहीं  इस  बात के

 लिए  मेंने  पूरी  कोशिश  की  है  कि  जहां  तक  सम्भव  हो  करों  का  अ्रतिरिक्त  बोझ  समाज  के

 सभी  वर्गों  पर  समान  रूप  से  पड़े माननीय  सदस्य इस  बात को  महसूस  करेगे कि  हमारी

 जरूरतें
 इतनी  बड़ी  हूँ  कि

 समाज  के  गरीब  से  ग़रीब  लोगों  से  भी  कुछ  प्राप्ति  की  आशा  किये

 बिना  हम  शायद  उन्हें  पूरा  नहीं  कर  सकते  ।  जो  बहुत  बड़ी  चुनौती  हमारे  सामने  मौजूद

 है  वह  हर  नागरिक  से  कुछ
 न

 कुछ  त्याग
 की  मांग  करती  है  ।  इसलिए  यह  कौर  भी  आवश्यक

 है  कि  समानता  झ्र  सामाजिक  न्याय  के  विचार  जिसे  हमने  अपने  जीवन  का  झ्र भिन्न

 अंग  मान  लिया  अब  पहले  से  भी  श्रमिक  अदर  किया  जाना  चाहिए  |
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 ३३.  जिन  अतिरिक्त  करों  के  लिए  में  प्रस्ताव  रखने  जा  रहा  हूं  उनकी  प्राप्ति  के  पूरे

 प्रयत्न  के  लोगों  द्वारा  प्रपने  ऊंपर  संयम  रखने  की  भी  उतनी ही  ज़रूरत  होगी

 वास्तव  में  सभी  वर्गों  के  लोगों  ने  मौजूदा  संकट
 A

 बहुत  ज्यादा  सहयोग  दिया

 mat  पूरा  विश्वास  है  कि  जिस  समय  देश  की  सुरक्षा  खतरे  में  पड़ी  हे  उस  समय  स्वेच्छा पूर्ण

 सहयोग  कौर  आत्मसंयम  की  उसी  भावना  से  काम  लिया  जायेगा  |

 ३४.  देश  में  प्रिक  से  भ्रमित  ad  केन्द्र  ate  राज्यों  की  सरकारों  द्वारा  किया  जाता

 इस  बात  में  कोई  सन्देह  नहीं  कि  सरकारी  खर्चे  में  किफ़ायत  ok  किये-कुशलता से

 काम  लेना  साधन  जुटाने  का  वास्तविक  श्राघार  केन्द्र  में  कई  देशों  में  किफ़ायत  करने

 के  लिए  हमने  कई  कदम  उठाये हैं  पर  वास्तव  में  खर्च  की  कुछ  मदों  को  काट  देना  था

 कम  कर  देना  या  किये-प्रणाली  के  इस  या  उस  नियम  को  लागू  कर  देना  ही  सरकारी  ख़

 में  ज्यादा  से  ज्यादा  किफायत  करना  नहीं  हमें  जिस  बात  की  श्रावव्यकता  g  वह  यही

 कि  प्रत्येक  सरकारी  में  कम  खर्च  में  ज्यादा  काम  किया  जायें  ;  कौर  कार्य-कुशलता

 के  द्वारा  इस  तरह  की  किफ़ायत  के  लिए  जो  बात  ज़रूरी  है  वह  है  उन  सब  लोगों  के  मन

 की  भावना--सताता  उत्तरदायित्व  की  भावना--नऩ्हें  सरकारी  घन  बचें  करने  का  काम

 सौंपा गया  फिर  वे  चाहे  इंजीनियर या  सैनिक  afore या  ठेकेदार  गा  मज़दूर  या  झसेमिक

 wae या  मत्री  ही  ।  साथ  यह  ऐसा  काम  है  जिस  हम  सबको  लगातार  करना

 पह  नहीं
 कि

 हम  में  से  कोई  उसे  एक  बार  करके
 फिर

 हमेशा  के  लिए  छोड़

 ३४५.  wa  में  अतिरिक्त  साधन  जुटाने  के  लिए  श्रपने  प्रस्ताव  पेश  करता  लेकिन

 खास  उपायों  का  प्रस्ताव  रखने  से  पहले  में  उस  विस्तृत  योजना  को
 संक्षेप

 में  बताऊंगा
 जिसे

 मेंने  इन  प्रस्तावों  को  तैयार  करते  समय  ध्यान  में  रखा  a

 मुद्रा के  फैलाव  से  पड़ने  वाले  दबाव  फ़िर  से  पैदा  न  हों  इस  बात  से  बचने

 के  लिए  मेंने  बजट  की  सारी  कमी  को  उस  सीमा  तक  बांध  रखने  की  कोशिश

 की  है  जिसे  मैं  राज  की  परिस्थितियों  में  उचित  रूप  से  निरापद  समझता

 लेकिन  सारे  ही  अतिरिक्त  साधनों  को  अतिरिक्त  करों  से  जुटाने  का  विचार

 नहों है  मेरे  प्रस्तावों में  श्रनिवायं  )  बचतों  के  लिए  एक  व्यापक

 योजना  है  तौर  इन  बचतों  से  होने  वाली  आमदनी  केन्द्र  ौर  राज्यों  में  बंट

 जायेगी  ।

 अतिरिक्त  करों  की  व्यवस्था  में  में  सीमा-शुल्कों  से  ठोस

 रक़म  जुटाना  चाहता हुं  ।  अतिरिक्त  सीमा-शुल्कों  का  उद्दइ्यं | ज  दोहन-सन्तुलन

 ग्राफ़  के  दबाव  कम  करना  शौर  बाहर  से  मंगायी  जाने

 वाली  चीजों  के  एवज़  में  स्वदेशी  उत्पादन  को  बढ़ावा  देना

 (a)  में  एक  झ्धिलाभ-कर  प्राफ़िट्स  द्वारा  मौजूदा  निगम-कर

 की  पूर्ति  करना  चाहता  हूं  ।  कर  लगने  के  बाद  भ्रामदनियों

 पर  बढ़ने  वाला  ग्र धि भार  लगाकर  ग्राहक  से  प्राप्त  होने

 वाले  राजस्व में  वृद्धि  करने  का  भी  मेरा  विचार  अनिवार्य  बचत  योजना

 में  ग्राहक  देने  वाले  भी  भाग  लेंगे  ।  मेरे  प्रस्तावों  में  बहुत  से  परिवर्तन  हूं
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 उद्देश्य  करों  की  वसूली  में  शीघ्रता  परि लब्धियों  यानी  ऊपरी

 आमदनियों  की  उत्पत्ति  ate  राजकोष  पर  बोझ

 ढालने  वाले  ग़ैर  जरूरी  wal  को  कम  करना  पौर  कुछ  कटौतियों  जो

 अभी  निगम-करों  ate  सम्पत्ति-कर  में  की  जातीं  युक्तिसंगत  पर

 लाना हैं  ।

 (¥)  कम्पनियों  के  करों  में  किये  जाने  वाले  परिवर्तनों  में  निर्वात  व्यापार  को

 प्रोत्साहन देने  की  व्यवस्था  है  ।  बाजारों  के  विकास  के  लिए  बजट  सम्बन्धी

 प्रंदादान  कौर  चाय  के  मिर्डाल-झलक में  कमी  करके  भी  निर्यात को  प्रोत्साहन

 दिया  जाएगा  |

 (=)  उत्पादन-दुबक सम्बन्धी  परिवर्तन  दो  भागों  में  है  :  (१)  खासतौर

 पर  खपत  से  शोधन-सन्तुलन बिगड़ता  है  वहां  छंटाई  के
 श्राघार

 पर  शुल्कों  को

 बढ़ाकर  खपत
 को

 कम  करना  कौर  (२)  बहुत  at  |  लेकिन

 श्राम  जनता  के  इस्तेमाल  की  मुख्य  वस्तुग्नों  को  छोड़कर  कौर  बुनियादी  बिचली

 अर्थात्‌  पूंजीगत  वस्तु झ्र ों  पर  कई  तरह  के  अधिभार  लगाना
 |

 (a)  सीमित  रूप  में  उत्पादन-शुल्कों  कौर  सीमा-शुल्कों  में  परिवहन  करने  के  लिए

 भ्र घि कार  मांगने  का  भी  मेरा  प्रस्ताव  ताकि  बदलती  हुई  परिस्थितियों

 में  दोनों में  कुछ  लचकीलापन लाया  ना  सके  ।

 wa  मेरे  प्रस्तावों  में  डाक  दरों  के  प्रवर्तन  दवा मिल  हैं

 सोमा  दलित

 ३६. इस  विस्तृत  योजना  को
 प्यार  में  रखते  हुए  में  कई  चीजों  का  आयात-शुल्क

 बढ़ाना  चाहता  हूं  जिनमें  खनिज  लोहे  और  इस्पात  का  सामान

 ताड़  रंग  arg  का  बिजली  के  व  दूसरे  यंत्र

 ak  मोटरगाड़ियों के  हिस्से  शामिल  किरासिन  ate  डीजल  तेल  का  आयात  तेजी  से

 बढ़ता  जा  रहा  इसलिए  जब  तक  देश  के  इन्दर  इनका  बढ़ता  gar  मांग  के
 मं

 बराबर  नहीं  पहुंच  जायेगा  तब
 तक

 इनके  आयात
 को

 सीमा  के  भीतर  रखना  होगा
 |

 पेट्रोलियम  की  ज्यादातर  चीजों  के  उत्पादन-शुल्क  को  काफ़ी  बढ़ाना  चाहता  इसलिए  उसी

 हिसाब  से  आयात-शुल्क बढ़ा  दिया  जायेगा ।  मशीनों  के  शुल्क  की  सामान्य दर  १५  प्रतिशत

 से  बढ़ा  कर
 २०  प्रतिशत की  जा  रही  कुछ  किस्म की  ज़रूरी  मशीनों पर  लागू  होने

 वाली  १०  प्रतिशत  की  रियायती  दर  को  उसी  हिसाब  से  १४  प्रतिशत  कर  देने

 का  प्रस्ताव  हाल  में  मशीनें  बनाने  के  हमारे  उद्योग  ने  बड़ी  तरक्की  की  है  हम

 देश में  मशीनें  तयार  करने  के  लिए  इस  उद्योग  की  क्षमता  को  बढ़ावा  देना  चाहते  हैं  ।

 जिन  परिवर्तनों  का  में  प्रस्ताव  रख  रहा  हूं  उनसे  इन्हीं  उद्देश्यों  की  पूर्ति  लोहे  कौर

 इस्पात  के  सामान  पर  लगने  वाले  शुल्क  में  भी  ४५  प्रतिशत  की  वृद्धि की  जा  रही
 प्रति  किलोग्राम  कपास पर  १०  नये  पैसे  का  आयात-शुल्क  कच्चे  रबड़  के  शुल्क

 को  १०  प्रतिदिन  से  बढ़ा कर  २०  प्रतिशत  कर  देने  का  भी  मेरा  प्रस्ताव  बिना  खिंची

 फ़िल्म  का  शुल्क  प्रति  १००  रेखा  मीटर  ६.६०  रुपये  से  बढ़ा  कर  १२

 क्या  गया  है  कौर  खिंची  फिल्म  पर  लगने  वाले  शुल्क  को  सांविधिक  दर  पर

 लाने  का  मेरा  प्रस्ताव  है  जिसमें  प्रति  सन्तुलन का  भ्रर्थात  सम  प्रभाव  पैदा  करने  वाला

 रेलिंग  )  शुल्क  शामिल
 ताड़

 तेल  के
 शुल्क

 में
 १०  प्रतिश्त  की  वृद्धि

 की  जा
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 रद्दी
 है  जो  aa  भी  सांविधिक  दर  के  ara  से  कम  होगी  aah  amt

 धौर  खेती  के  श्रौज्धारों  को  कुछ  fer  के  के  शुल्क  ५०  प्रतिशत

 से  बढ़ा कर  ६०  प्रतिशत
 a

 धातु  के  प्राम  सामान  के  शुल्क  को  ७५  प्रतिशत से  बढ़ा

 कर  १००  प्रतिशत  कर  देने का  मेरा  प्रस्ताव है  ।  मोटर  गाड़ियों  के  कुछ  हिस्सों  के  शुल्क
 को २५  प्रतिशत  से  बढ़ा कर  ५०  प्रतिशत  कर  देने  का  प्रस्ताव  है  ।  इस  से  स्वदेशी  उत्पादन

 को  और  भी  बढ़ावा  मिलेगा
 ।

 बिजली  ak  ग़ैर-बिजली  के  श्रौज्ारों  के  शुल्क  में  १०

 दात  की  वृद्धि  करने  का  भी  मेरा  प्रस्ताव  इन  श्र  दूसरे  परिवर्तनों  जिनका  यहां

 ब्योरा  देने  की  ज़रूरत  नहीं  १९६३-६४  में  €£८  करोड़  रुपये  का  शझ्रतिरिक्त  राजस्व

 प्राप्त  होगा

 ३७.  सभी  रायात-शुल्कों  पर  १०  प्रतिशत का  श्राम  लगाने  का  भी  मेरा  प्रस्ताव

 प्रति-सन्तुलनकारी  शुल्कों  को  शामिल  किये  बिना  ही  इस  सरचार्ज  का  हिसाब  लगाया

 जायेगा  |  जहां  तक  प्रतिसन्तुलनकारी  शुल्कों  का  सम्बन्ध  उत्पादन-शुल्कों  में  हेरफेर  होने

 से  राजस्व  में  वृद्धि  जिसका  जिक्र  में  कुछ  बाद  में  करूंगा  इस  के  चूंकि  बहुत

 उत्पादन-शुल्क  मूल्य  के  आधार पर  लगे  हुए  इसलिए  प्रस्ताव  है  कि  उसी  तरह  के

 प्रति-सन्तुलनकारी शुल्क  का  हिसाब  माल के  उतरने  की  लागत  के  mae पर  लगाया

 जिसमें  बुनियादी  रायात-शुल्क  शामिल  वस्तु  के  लागत-बीमा-भाड़ा  के  आघार

 पर  नहीं  ।  अगले  साल  रायात  अधिभार  )  झर  प्रति-सन्तुलनकारी  )

 शुल्कों से  प्राप्त  होने  वाला  कुल  भ्र ति रिक्त राजस्व  २६.७९  करोड़  रुपया  बांका गया  है

 ३८.  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  ख्याल  से  चाय  के  निर्यात  शुल्क  को  उठा  लेने  पर

 उत्पादन-शुल्क  की  वापसी  जो  mil  इस  के  निर्यात  पर  की  जाती  बन्द  कर  देने

 का  इसे  सीमा-दुकां  की  प्राप्ति  में  ५.  ३८  करोड़  रुपये  की  कमी  हो  जायगी  ।

 सीमा शुल्कों  में  होने  वाले  सभी  परिवर्तनों  का  परिणाम  यह  होगा  कि  REQ RCV  राजस्व

 में  19.0  ३९  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  जायगी  ।

 RE  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  महसुस  करेंगे  कि  sfrerTeHi  में  इस  पैमाने पर  की

 गयी  वृद्धि  का  sew  ard  की  मांग
 को

 निश्चित
 रूप

 से  कम  करना  कौर  विदेशी  माल

 का  मुकाबला  करने  वाली  चीज़ों  के  स्वदेशी  उत्पादन  को  पुरी  तरह से  बढ़ावा  देना  ऐसे

 समय  जब  हम  बाहर  से  ज़रूरी  तौर  पर  वहीं  सामान  मंगाते  हैं  जो  विकास-कार्यों के  काम

 जाता  आयात-शुल्कों में  यह  भारी  वृद्धि कोई  मामूली  बात  नहीं  हमें  इस  बात  का  भी

 ख़याल  रखना  है  कि  विश्व  व्यापार  के  asa  हुए  परिमाण  जो  सभी  तरफ़  उदारता पूर्ण

 व्यापार  नीतियों  पर  आधारित  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  हमारी  स्थिति  को  सुदृढ़  बनाने

 के  हमारे  प्रत्य तनों से  गहरा  सम्बन्ध है  ।  इन  बातों  को  देखते  हुए  अगर  मेंने  इतने  बड़े  पैमाने

 पर  सीमा-शुल्कों  में  वृद्धि  करना  ज़रूरी  समझा  तो  इस  का  कारण  यही  है  कि  पिछले

 कु  छ  सालों  में  हमारे  आयातों  में  बहुंत  वृद्धि  हुई  है  ale  उन  आयातों  का  मूल्य  चुकाने  के

 जो  हमारी  भ्रमण-व्यवस्था  के  विकास  के  साथ-साथ  श्रनिवायं  रूप  से  बढ़ते  ही  जायंगे  हम  बराबर

 अपने  मित्रों  की  उदारता  पर  बहुत  अधिक  निर्भर  नहीं  रह  संकते ।

 कर्मों  उत्पादन-शुल्क

 Yo
 पेट्रोलियम  की  चीजों  के  इस्तेमाल को  सीमित  करने  का  जिक्र  में  पहले कर  चुका  हूं  ।

 इस  उद्देश्य  को  पुरा  करने  के  लिए  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  मोटर  स्पिरिट का  बुनियादी  उत्पादन-शुल्क



 €  १९८४  सामान्य  PegR—Ev  929.0

 ३२४५.  १०  ०७  से  बढ़ाकर  ४१०  साफ  किये  हुये  डीजल  का  २०५.  २५  रुपये  से  बढ़ाकर

 ३६०  बढ़िया  किरासिन तेल  की  9&  ८८
 रुपये  की  मौजूदा  बुनियादी दर  को  बढ़ाकर  २१०

 रुपये  और  घटिया  किरासिन  तेल  का  बुनियादी  उत्पादन-शुल्क  ६४.  २०  रुपये से  बढ़ाकर  १६०  रुपये

 कर  दिया  जाय  ;  ये  सभी  वृद्धियां  प्रति  किलो  लिटर  के  हिसाब  से  की  जायंगी  ।  इसी  तरह  पड़नेवाले

 तेलਂ  पर  लगने वाले  शुल्क में  प्रति  किलो  लिटर  २८३  €४५  रुपये  से  ३७०  रुपये  भ्र ौर  डीजल  तेल  के

 शुल्क जिसका  अन्यथा  उल्लेख न  हुश्न  229.0 MT a go  रुपये  से  rey  रुपये  प्रति  मेट्रिक  टन  की

 वृद्धि की  जायगी  ।  इन  वृद्धियाँ  से  PRER—EV A Wo Yo HWS में  ४८  vo  करोड़  रुपये
 का  अतिरिक्त राजस्व

 प्राप्त  होगा
 ।

 मुझे  पता  है  कि  किरासिन  तेल  के  शुल्क  में  वृद्धि  होने  उद्देश्य  इसकी  बढ़ती

 हुई  मांग  को  काबू  में  रखना  क्योंकि  इसे  ज्यादातर  बाहर  से  मंगानाਂ  पड़ता  e——TATT  के  गरीब

 लोगों  पर  खासकर  देहात  में  ।  बिना  साफ  किये  हुये  warts  निर्बाध  वनस्पति  तेल

 नान-संदल  जिसमें  खाने  के
 साधारण  तेल  शामिल  के  उत्पादन-शुल्क  को

 हटाकर  इस  वृद्धि  को  रूप  से  बराबर कर  देने  का  मेरा  प्रस्ताव  है  |  इससे  राजस्व  में  हर  साल

 १०.२५  करोड़  रुपये का  घाटा  रहेगा  ।  लेकिन  मेरा  प्रस्ताव है  कि  वनस्पति  प्रोडक्ट  )  ,

 रंग  कार  रोगन  कौर  साबुन  के  शुल्क  की  दरों  में  वृद्धि  कर  दी  जिससे इन  चीजों  में  पड़ने

 वाले  तेल  के  लिये  जो  शुल्क  भ्र भी  सदा  किया  जाता  था  इन  पर  लगने  वाले  शुल्क  दरों  में  विधि

 होने  से  लगभग  पुरा  हो  जायगा य  ह  भी  प्रस्ताव है  कि  सिगरटों के  शुल्क  की  दरों  में  क्रमिक

 वृद्धि की  जो  सबसे  सस्ती  फी  हजार  सिगरेटों  पर  ७०  नये  पैसे  से  लेकर  फी  हजार  महंगी  सिगरटों

 पर
 ८  vo  रुपये तक  होंगी  ।  मेरा यहँ  भी  प्रस्ताव  है  कि  धूम्र शोधित  तम्बाकू को

 उस  शभ्रनिमितਂ  )  तम्बाकू  के  शुल्क  की  दर  में
 ४०

 नये  पैसे  प्रति  किलोग्राम की  वृद्धि

 की  जाय  जो  बीड़ी  नगर  बनाने  के  काम में  नहीं  लायी  जाती  ।  तांबे  के  शुल्क में  २००

 रुपया  प्रतिਂ  मेट्रिक  टन  की  वृद्धि करने  का  भी  मेरा  प्रस्ताव है  ताकि  इसका  इस्तेमाल कम  हो  जाय  ।

 यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  जहां  घास  की  लुगदी  से  बने  गत्ते  )  का  arias  उत्पादन  १५००  मेट्रिक

 टन  से  ज्यादा  है  वहां  इसके  शुल्क  में  वृद्धि  कर  दी  जाय  |  इस्पात  का  सामान  तेयार करने  वाले

 संख्यक  कारखानों  के  नियंत्रण को  सीमित  करने के  लिये  कौर  लोहे  व  इस्पात  के  सामान  पर  शुल्क

 लगाने  केਂ  काम  को ग झ्रासान  बनाने  के  इस  मद  के  शुल्क के
 ढांचे

 में  हेरफेर  करने  का
 प्रस्ताव

 लेकिन  इससे  राजस्व  में  कोई  घट-बढ़  नहीं  होगी  ।  sal  की  हालत  में  लगने  वालें  युवक

 के  अलावा  इस्पात  की  बड़ी  छड़ों  )  दरमियानी  छड़ों  खंडों  इस्पाती

 टीन  की  छड़ों  कौर  बेलचे  की  छड़ों  पर  प्रति  मेट्रिक  टन  ३०  रुपये  का  शुल्क  लगाया

 लेकिन  गढ़ी  ढांचेवाले  सामान  शहरों  दूसरी  चीजों में

 fat  शुल्क  उस  हालत में  नहीं  लगाया  जायगा  जब ये  सब  चीजें  अ्रध-तैयार

 इस्पात  से  तैयार  की  जायेंगी  जिसके  लिये ३०  रुपये  का  यह  शुल्क  किया जा  चुका  इसी

 तरह  चादरों  मोटी  चादरों  ,  छल्लों  शौर
 नल  बनाने  की  नरम  इस्पाती

 चादर  के  शुल्क  मे ंभी  ३०  रुपये  प्रति टन  की  कमी  कर
 दी

 जायगी
 |

 उत्पादन  शुल्क  की

 दरों में  इन  परिवर्तनों  से  साल  ६०: २८  करोड़  रुपये का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा

 जिसमें  से  €.  ६०  करोड़  रुपया  राज्यों  उनके  हिस्से  के  रूप  में  दे  दिया  जायगा  |

 ४१.  में  इस  साल  कोई  नया  उत्पादन-शुल्क नहीं  लगाना  लेकिन  जिन  थोड़ी  सी  मदों

 का  जिक्र  मेंने  ott  ही  किया  है  उनकी  दरों में  फेरबदल  करने  के  भ्र लॉ वा में  बहुत  सी  चीजों  के

 केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  छुंटाई  के  आधार  ale
 लगाना  चाहता

 ताकि

 सिर्फ  केन्द्र
 के  लिये  ही  राजस्व  जुटाया  जा  सके  जिसे  रक्षा  का

 बोझ  संभालना
 पड़ता

 वैज्ञानिक

 2927  (Ai)LSD7.
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 विधि  से  तैयार  किये  गये  लिखने  atc  छापने  जूट  की  शीशा  (  जिसमें

 प्लेट
 प्रो

 शीट  का  शीशा  हामिल  नहीं  चीनी  मिट्टी  के  बोतलें  कौर

 भ्रन्दर  से  जलने  वाले  बिजली  की  स्टोरेज  बिजली  के

 मोटर  स्पिरिट  att  तेलों  के  शुल्क  पर  १०  प्रतिशत
 का  अधिभार  लगाया

 जायगा
 |  कहवा  )

 अ्रनिमित
 )  बृहस्पति

 टेबल  ,  रंग  भ्र ौर  साबुन  श्र  प्लास्टिक  की

 रबड़  की
 कर्ज

 लिखने
 ak  छापने  का  कागज  शामिल  नहीं  २४५  gata

 से  कम  के  रूई  के  ऊनी  प्रेम  सिल्क  के  tra  की प्लेटों  ate

 बिजली  की  बिजली  की  ड्राई  बिजली  केਂ  मोटर  कारों  को  छोड़ कर

 दूसरी  मोटर  फ़िल्मों  शर  एलुमिनियम  पर  २०  प्रतिशतਂ  सरचाजे  लगाया  जायगा  ।

 रेयन  कौर ऊन  के  4.0  सूत्रों  या  उससे  अधिक  केਂ  रूई  के  रेशमी

 प्रशिक्षकों  और  वातानुकूलन  के  यंत्रों  भर  उनके

 वायरलेस  रेडियो ग्रामों ate  मोटर  गाड़ियों  पर  ३३'/,  प्रतिशत  का  अधिभार

 लगाया  जायगा
 ।

 श्रघिभारों  को  इस  तरह  व्यवस्थित  किया  गया  है  कि  चुनी  हुई  बिजली

 वस्तुप्नों  पर  इनका  बोझ  कम  पड़े  प्रोर  उन  मोज-मजे  की  चीजों  पर  ज्यादा  जिनका

 इस्तेमाल घनी  लोग  करते  हैं  ।  जहां  तक  श्राम  इस्तेमाल की  चीजों  का  संबंध  है  उनके  उत्पादन

 शुल्क  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  जसे  कि  सुती  दियासलाइयों

 कौर  साइकिल  के  हिस्सों  झ्र  पेटेंट  व  मालिकाना  हक  वाली  दवाओं के  संबंध  में
 ।

 ज्यादातर

 यादी  बिचली  कौर  दूसरी  चीजों  जैसे कि  सोडा  कास्टिक  एसिडों

 परतदार  लकड़ियों  एसबेस्टस  सीमेंट  की  कच्चे  लोहे  ,  इस्पात  के  दलों

 लोहे  व  इस्पात के
 जस्ते

 भट्टी  के  पेट्रोलियम की  उन

 drat  जिनका  श्रेया  उल्लेख न  हो  ate  बिजली  के  तारों  शौर  केबुलों को
 भी  अधिभार

 की
 सीमा  से  बाहर  रखा  गया है

 82.  अधिभार  से  कुल  ५५.६३  करोड़  रुपये का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त

 होगा  ।  जो  कारण  में  पहले  बता  चुका  हूं  उससे  वित्त  विधेयक  में  यह  व्यवस्था

 करदी  गयी  है  कि  अ्रधिभार  में  से  राज्य  हिस्सा  नहीं  लेंगे  ।  उत्पादन  शुल्कों  are  प्र घि भारों में  किये

 गये  परिवर्तनों  से  १९६३-६४ में  केन्द्र  को  १०६.६१  करोड़  रुपये का  वास्तविक  य्रतिरिक्त

 राजस्व  प्राप्त  होगा  ।

 ४३.  उत्पादन-शुल्क में  किये  गये  परिवर्तनों  से  मूल्यों  पर  जो  प्रभाव  पड़ेगा
 उसके

 संबंघ  में

 सभा  की  चिंता में  में  भी  शामिल gi  इसलिये यह  मानकर  कि  शुल्क  का  सारा
 बोझ

 चीजों  का

 इस्तेमाल करने  वाले  के  सिर  पर  डाल  दिया  नाता  ,  जो  वास्तव  में  होना  नहीं  में  श्राम

 इस्तेमाल  की  चीजों  के  मूल्यों पर  पड़ने  वाले  वास्तविक  प्रभाव का  जिक्र  करूंगा ।  चूंकि  खाने

 के  साधारण तेलों  पर  से  शुल्क  हटा  दिया  गया  इसलिये  इनकी  कीमतें  कम  हो  जानी  चाहियें

 चीनी  are  जूतों  की  कीमतों  में  कोई  फेरबदल  नहीं  किया  इसलिये  इनकी

 कीमतें  बिलकुल  ही  न  बढ़नी  चाहियें
 ।

 रूई  के  ao  के  अधिभार  are  कपास  पर  लगने

 बाले  आयात शुल्क  की  वृद्धि  का
 मतलब

 प्रति  वर्ग  मीटर  सूती  कपड़ों  fas  एक  नये  पेसे  कौर

 उसके  कुछ  va  की  वृद्धि  होना  इसलिए  इनकी
 कीमतों  में

 भी  कोई  बढ़ती
 न

 होनी
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 चाय  कै  शुल्क  में  उसकी  किरण  के  प्रति  किलोग्राम  २  से  €  नये  पैसे  की  वृद्धि  हुई  जबकि

 वनस्पति  के  शुल्क  में  प्रति  किलोग्राम  ६  नये  पैसे  की  वृद्धि हुई  है  ।  धोने  के  साबुन  के  शुल्क  में  ४५

 तोले  की  छड़  पर  १.५  नय  पैसे  की  वृद्धि  हुई  खास  जो  किरासिन  तेल  के  शुल्क  में  हुई

 बढ़िया  किरासिन  तेल  की  एक  बोतल  पर  १०  नये  पसे  ate  घटिया  किरासिन  तेल
 की

 एक

 बोतल  पर  ७  नये  पसे  होगी  ।  इस  बात  को  निश्चित  करने के  लिए  कि  श्रतुचित  मूल्य-वृद्धि से

 बोरी न  भारत  रक्षा  नियमों  श्राफ  इंडिया  के  भ्रनुसार  उपयुक्त  wee

 निकाले जा  रहे  हैं  ।

 ४४.  हमारी  वर्तमान  स्थिति  नशाखोरी  की  रोकथाम  करने  ate  मांग  तथा  साधनों

 को  ठीक  रखने के  लिए  थोड़े  समय  में  ही  उचित  कार्रवाई  करने  का  शभ्रधिकार होना  जरूरी  है

 सरकार को  इन  में  कमी  करने  का  अधिकार पहले  वित्त  विधेयक  बिल  )
 में

 साल के  अन्दर  सीमा-शुल्क या  उत्पादन  शुल्क  बढ़ाने  या  निर्दिष्ट  सीमाओं  के  अन्बर कोई सीमा कोई  सीमा

 ल  लगाने  का  अधिकार  प्राप्त  करने  का  भी  प्रस्ताव  |  जिन  का  प्रस्ताव  रखा  गया

 है  वे  उत्पादन-दुबक  लगने  वाली  चीजों  के  मूल्य  के  अनुसार  १०  प्रतिशत  पौर  इस  दर  या  वर्तमान

 सांविधिक  दर की  २५  प्रतिशत  आयात-शुल्क के  लिए  जो  भी  ऊंची  हो  ।  सितारों

 के  उत्पादन ate  सीमा  शल्कों में  परिवर्तन  करने  का  प्रतिकार प्राप्त  होने  बदलती  हुई

 परिस्थितियों  के  नीति  में  फेरबदल  करना  संभव  हो  जायगा
 |

 प्रत्यक्ष  कर

 VX.  प्रत्यक्ष  करों  के  मेंके न्द्रीय  सरकार  के  श्रनबटे हिन्दू  बिना

 रजिस्टरी  वाले  फर्मों  arc  व्यक्तियों की  संस्थानों  की  आमदनियों  कर  लगने  के  बाद  ४  प्रतिदिन

 से  लेकर  १०  प्रतिशत तक  बढ़ने  वाला  अतिरिक्त  अधिभार  लगाने  का  मेरा  प्रस्ताव है

 जैसाकि  में  ०१७  चलकर  इस  अतिरिक्त  देयता के  एक  भाग  को  श्रनिवायं  जमा  द्वारा

 भुगताया  जा  सकता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  फर्मों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  आयकर

 पर  २०  प्रतिशत का  अधिभार  लगाने  का  भी  प्रस्ताव  PE RR  में  इस  व्यवस्था  से  vy

 करोड़  रुपये
 की

 अतिरिकत  प्राप्ति  होते  का  श्रीमान है  |  यकार  पर  लगने  वाले  मोजूदा  अधि  भारों

 घोर  विशेष  अधिभार  के  संबंघ  में  कुछ  अनबटे  हिन्दू  परिवारों के  लिपे  १५००० रुप  की  ate  बिना

 रजिस्टरी
 के

 फर्मों  वगेरह के  लिये  ७५००
 रुपये  की  छूट  की

 मोजूदा  ऊंची  को  खत्म
 कर

 बेने  का  मेरा  प्रस्ताव  है  ।  इस  व्यवस्था  से  मामूली  सी  ही  प्राप्ति  लेकिन इन  ऊंची  drat

 के  संबंध में  सीमांतीय  सहायता  की प्रणाली के  हट  जाने  से  इन  afar

 के  ढांचे में  सरलता  wr  जायेगी ।

 ४६.  करों  की  वसूलीयाँ में  शीघ्रता  लाने  के  लिये  आयकर  अधिनियम धारा  एक

 में एक  नया  उपबन्ध  जोड़ने  का  मेरा  प्रस्ताव है  जिसके  द्वारा यह  व्यवस्था हो  जायगी  कि  जो

 करदाता  लगाये  गये  कर  की  रकम  या  पेदा  fag  गये  विवरणों  के  आधार  पर  दिया  जाने  वाला  कर

 सम्बद्ध  कर-निर्धारण वर्ष  की  पहली  जनवरी  से  पहले  चकता  कर  देंगे वे  अदा  किये  गये  कर  में  से

 १  प्रतिशत की  कमी  के  हकेदार  होंगे  ।  इसी  तरह  यह  व्यवस्था भी  की  गयी  है  कि  जो  करदाता  way

 विवरणों  के  आधार  पर  कर-निर्वारण वर्ष  की  ३१  दिसम्बर  तक  कर  प्रदा  नहीं  करेंगे  उन्हें

 विवरणों  के  आधार पर  दिये  जाने  वाले  कर  की  रकम का  २  प्रतिशत  विधिक  ब्याज देना  पड़ेगा

 aaa  अधिनियम
 की

 धारा  २०६  कौर  २१०  में  भी  इस  उद्देश्य  से  संशोधन किया  जा  रहा  है
 कि  करदाता द्वारा  दिये  जाने  वाले  कर  के  सबसे  ger  में  पुरे  किये  गये  नियमित  कर-निर्धारण के
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 आघार  पर  इनकमਂ  ....  श्रफसर  द्वारा  मांगे  गये  भ्रमरी  कर की  रकम में  उस  हालत  में  फेरबदल

 किया  जा  सकता  है  जब  बाद  के  किसी  वर्ष  के  लिये  aaa  कर-निर्धारण

 झांकी  गयी  आमदनी ज्यादा  बैठती  हो  ।  यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  कम्पनियों के  मामले  किसी

 व्यक्तिगत
 कर्मचारी  के  पारिश्रमिक  प्रौढ़  ऊपरी  आमदनी  के  संबंध  में खर्चे  की

 जाने  वाली  क  हैती  को  ६०,०००  रुपये  वार्षिक  तक  सीमित  कर  दिया  मझे  विश्वास है  कि

 माननीय  सदस्य  इस  बात  का  अनुभव  करेंगे  कि  विशेष  सुविधा-प्राप्त  कर्मचारियों की  ऊपरी

 दनी की  भ्र धिक ता ak  ऊंची  तनख्वाहें राज  की  कम्पनियों  की  उन  ware बातों  में  से  एक  है

 जिसे  ग्र नियंत्रित नहीं  रखा  जा  सकता  ।  करों  की  वसूली  में  शीघ्रता  करने  कौर  ऊंची  तनख्वाहों

 ऊपरी  भ्रामदनियों  पर  रोक  लगाने  के  इन  उपायों  से  १९६३-६४  में  १२  करोड़  रुपये  की

 प्राप्ति  होने  का  है  ।

 ४७.  wrap  प्रीमियम  की  धारा १३  WIT  २२०  की  उन  में  भी  संशोधन

 करने का  मेरा  प्रस्ताव  है  जिनका  संबंध  विवरण  दाखिल  करने  में  देरी  होने  प्रौढ़  समय  पर  कर  की

 रकम  अदा  न  होने  पर  ब्याज  लगाने  के  संबंध  में  ताकि  किसी  निर्देश  या

 पुनरीक्षण  के  संबंध में  दिये  गये  area  के  आधार  पर  लगाये  गये  कर  की  रकम  में  की

 गयी  कमी  के  परिणामस्वरूप ब्याज  की  रकम  में  भी  कमी  की  जा  विवरण भरने  में  देर

 होने  पर  ब्याज  लगाने  के  संबंध में  भी  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  है  जिस  के  द्वारा  झ्रायकर  अधि

 कारियों  को  यह  प्रतिकार मिल  जायगा  कि  कठिनाई  के  उन  मामलों  में  वे  ब्याज  छोड़  '  या  कम  कर

 दें  जहां  विवरण भेजने  में  देरी उन  कारणों  से  हुई  जो  करदाता के  वा  में  नहीं थे

 ४८.  करों  की  वसूली  करने  वाले  अफसरों  के  रूप  में  काम  करने  वाले  राज्य
 सरकारों

 अफसरों की  मार्फत  करों  की  बकाया  रकमों  की  वसूली के  संबंध  में
 avant  अधिनियम  की

 व्य

 वस् थाओं  में  कुछ  संशोधन करने  का  भी  प्रस्ताव  ताकि  कुछ  कठिनाइयां  दूर  हो  जायें  करों
 की

 वसूली  शीघ्रता  से  हो  ।

 8.  करदाताथ्रों  की  वास्तविक  सम्पत्ति  का  हिसाब  लगाने  के  लिये  सम्पत्ति-कर  अघिनियम

 की  धारा  ४  में  2Y,ooC  रुपयें  तक  के  जेवरों  के  लिये  दी  जाने  वाली  मौजूदा  छूट  को  वापस  ले  लेने

 का
 भी  मेरा  प्रस्ताव  है

 ।
 ऐसे  समय

 जबकि हम  सोने  के  श्रावण को  कम
 करने की  एक  नयी

 स्वर्ण  निति  पर  चल  रहे  तो  सम्पत्ति-कर  में  जेवरों  को  छट  देना
 ठीक

 नहीं  होगा
 |

 इस  व्यवस्था

 से  लगभग  ४०  लाख  रुपये की  प्राप्ति  का  अनुमान है  |

 ५०.  १०  वर्षीय  राजकोष  जमा-पत्रों  ौर  १२  वर्षीय  राष्ट्रीय  आयोजना  बचत पत्रों  के

 स्थान  जो  सम्पत्ति-कर से  मुक्त  १०  वर्षीय  रक्षा  जमापत्र और  १२  वर्षीय  राष्ट्रीय  रक्षा

 पत्र  जारी  किये  गये  हैं  ।  इसलिये  प्रस्ताव  है  कि  सम्पत्ति  कर  अघिनियम  के  नये  पत्रों  को  भी

 करमुक्त  परिसम्पत्ति  की  श्रेणी में  ले  प्राया  जाय  |

 निर्यात

 ५१.  माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  पिछले  साल  निर्यातकों  ).  को
 आयकर

 में  रियायत  दी  गयी  थी  उसे  इस  साल  भी  जारी  रखने  का  मेरा  प्रस्ताव  है
 |

 इसके  में

 निर्मितियों  को  दिये  जाने  वाले  प्रोत्साहन  में  भी  वृद्धि  करना  चाहता  हूं
 ।

 यह  प्रोत्साहन ऐसे
 निर्माताओं

 को  दिया  जायगा जो  उन
 उद्योगों  में

 से  किसी  एक  में  लगे  हुये  हैं  जो
 उद्योग

 ate
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 १९५१  की  पहली  aaa
 में  दर्जे  हैं  कौर

 जो
 उल्लिखित  उद्योगों  के  अलावा हैं

 या  जो  भ्र घि सूचित किये  जायेंगे  ae  जो  अपने  माल का  श्राप  ही
 निर्यात  करते हैं  या  जहां उन  के

 द्वारा  तैयार  किये  गये  माल  का  निर्वात  पहले  खरीदार द्वारा  किया  जाता  है  ।  ऐसे  निर्मितियों

 कर  की  मौजूदा छूट  के  इसके  बाद
 किये

 गये  ऐसे
 निर्यातों

 के  मूल्य  के
 र  प्रतिशत

 के
 बराबर

 की  रकम  पर  आयकर  कौर  अघिकार की  शौर छूट
 दी  जायगी  जो

 कर  की
 उस

 रकम
 से  ज्यादा

 नहीं  होगी  जो  अन्यथा  अपनी
 कुल  आमदनी  पर  उनके  द्वारा  देय  होती ।

 ५२.  हमारे नये  उद्योग  धंधे  समुद्र  पार के  बाजारों  में  घुसने  में  जिन  कठिनाइयों  wk

 अड़चनों  का  सामना  कर  रहे  हैं  उन  पर  विजय
 पाने

 में  सहायता करने  की  आवश्यकता

 श्र  महत्व का  संकेत  में  पहले  दे  चुका हूं
 ।  यदि  हमें  भ्र पने  निर्यात  के

 स्तरों
 में  उस  तरह  की  वृद्धि

 करनी है  जो  विदेशी  मुद्रा  की  चली  or  रही  तंगी
 को

 दूर  करने  के  लिये  जरूरी  तो  हमें  अपने

 नये  उद्योगों  से  यह  ara  करनी  ही  होगी  कि  वे  निर्यात  बाजारों  की  कौर  ज्यादा  से  ज्यादा  ध्यान

 नये  बाजारों  का  विकास  करने  के  जिसमें  अ्रनुसंघान at

 प्रोत्साहन  शामिल  PERR-KY  के
 बजट  में  ३  करोड़  रुपये

 की
 व्यवस्था  की

 गयी

 प्रोत्साहन के  महत्वपूर्ण  कार्य में  सहायता  देने
 के  इस  रकम  में  से  मुनासिब रकमें  निर्यात

 प्रोत्साहन  परिषदों  प्रोमोशन  कौंसिल  )  कौर  दूसरी  ऐसी  ही  संस्थानों  को  दी  जायंगी
 ।

 भ्र धि लाभ  कर

 ५३.  अभी  तक  मेंने  करों  के  मौजूदा  साधनों  में  व्यावहारिक वृद्धियाँ  करने  की  भोर ही

 ध्यान  दिया  है  ।  लेकिन ये  छवियां  इतनी  नहीं हैं  कि  इनसे  पर्याप्त  साधन  जुटाये  जा  सकें  या  उस

 बोझ  को  उचित  रूप  से  बांटा  जा  सके  जिसे हमें  उठाना

 ५४.  निगम-कर  की  हमारी  प्रणाली  में  कर  की  लाभ  के  प्रतिशत में  ग्रापसी  संबंध

 नहीं  इस  कमी  को  दूर  करने  को  जरूरत  खासकर इस  वक्‍त  में  जबकि  बाकी  समाज

 की  तरह  निगम  क्षेत्र  सेक्टर  )  को  बढ़े  हुये  राष्ट्रीय  उत्तरदायित्व में  से  अपने  हिस्से  का

 दायित्व  संभालना  चाहिये ।  मौजूदा  प्रणाली  में  हेरफेर  करने  की  बजाय में  इसके  ऊपर  एक

 लाभ  कर  लगाना चहता  हूं  ।  यह  कर  उस  समय  लागू  होगा  जब  किसी  कम्पनी  की  उसके

 द्वारा  दिये  जाने  वाले  गाय कर  नौ  प्रतिकर  को  घटा  देने  के  बाद  उसकी  जी  प्रौढ़  प्रारक्षित  राशियों

 के  राशियों  को  छोड़ कर  जो  आयकर  के  लिये  कुल  आमदनी  का  हिसाब  लगाने  में  कटौती

 मान ली  गयी  हैं--  प्रतिशत से  बढ़  जायगी  ।  जब  वह  रकम  पूंजी  के  ६  प्रतिशत  से  लेकिन

 १०  प्रतिशत  से  भारिक  नहीं  तो  कर  की  दर  Yo  प्रतिश्त होगी  कौर  १०  प्रतिशत से  alas

 होने पर  ६०  प्रतिशत  होगी  तराशा  है  कि  इस  कर  से  बहुत  ज्यादा  नफा  कमाने की  प्रवृत्ति  घटेगी

 कौर  मूल्यों
 को

 कम
 करने

 में  सहायता  मिलेगी
 |

 ५४.  विज्ञापन  श्र  खातिरदारी  के  खच  में  उस  सीमा  तक  कमी  करने  का  प्रस्ताव

 है  जहां  तक  यह  विश्वास करने  का  कारण  है  कि  नफे  को  कम  करके  दिखलाने  के  लिये  इसे  बढ़ा-चढ़ा

 कर  दिखाया  जाता है  ।

 ५६.  अ्रघिलाभ-कर से  १९६३-६४ में  २५  करोड़  रुपये  की  राजस्व  प्राप्ति  का

 अनिवार्य  बचत

 ५७.  frame  की  बढ़ती  हुई  झावद्यकताओं  को  पुरा  करने  के  करों  के ग्रलमावा  लोगों

 द्वारा  अपनी  इच्छा  सें  की  जाने  वाली  बचतों  पर
 हमारा

 भरोसा  रहा  है  ै  मौजूदा  सकट  में  भी
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 स्वेच्छा  से  की  गयी  बचतों  कौर  ग्रंशदान  को  महत्वपूर्ण  भाग  लेना  लेकिन  हमारी  श्रावित

 में
 तेजी  से  fe  होन ेके  भ्र ति रिक्त  कर-निर्धारण कौर  स्वेच्छा पूर्ण  बचतों  के  प्रयत्न

 की  पूर्ति  के  लिये
 बचत  की  एक  व्यापक  योजना  को  चालू  करना  उचित  होगा  ।  करों

 की  भ्रनिवायं  बचतों  सेਂ  मांग  को  ata  निकट  भविष्य में  कम  किया  जा  जबकि  मांग

 के  विपरीत इससे  लोगों  के  लिये  का  जरिया  निकल  जायेगा  श्र  देश  में  बचत  की  mea

 डालने में  ग्राम  तौर  पर  सहायता  मिलेगी  ।

 प्र्  इस  उद्देश्य  में  एक  विधेयक  पेश  कर  रहा  हं  जिस  से  लोगों  के  विभिन्न वर्गों

 द्वारा  उचित  ara  पर  ग्र तिवा यं  बचत  किये  जाने  की  व्यवस्था  करने के  लिये  सरकार  को  प्रतिकार

 मिल  जायगा  ।  स विधेयक  में  बचत  की  अधिकतम  सीमायें  निर्धारित  कर  दी  जायेंगी  i  जो  इस

 प्रकार  होंगी  :  किसानों  के  PEYE—Fo  के  कर-निर्धारण  के  आधार  पर  बुनियादी  मालूम

 रेवेन्यू  )  का  ५०  शहरी  लाखों  के  जायदाद  के  मालिकों  के  लिये  जायदाद  के  सालाना

 किराये  का ३  प्रतिशत जो  कर्मचारी  १,  ५००  रुपया  सालाना  से  ज्यादा  कमाते  पर  जिनहें  प्राय कर

 नहीं  देना  उनके  लिये  तनख्वाह का  ३  प्रतिशत  शौर  पेशेवर  व  दूसरे  वर्गों  के  लिये  ऐसी  ही  दूसरी

 दरें  ।  प्राय कर  देने  वाले  उन  व्यक्तियों  के  मामले  जिनकी  आमदनी  कर  चुकाने  के  बाद  ६,०००

 रुपये से  ज्यादा  न  इस  रकम  के  ३  प्रतिशत  के  बराबर  की  रकम  कौर  दूसरे  लोगों  के  मामलों

 में  जिनकी  बची  हुई  आमदनी  इससे  ज्यादा  इस  रकम के  २
 प्रतिशत

 के
 बराबर

 की
 afar  बचत  योजना  के  अनसार  जमा  करने  उनके  द्वारा  दिये  जाने  वाले  नये

 श्रधघिभार &  घटा  दी
 जाएगी

 ।  केन्द्रीय  अधिभार से  ४५  करोड़  रुपये
 की  जो

 कुल  प्राप्ति  होगी

 जिसका  जिक्र  पहले  किया  जा  चका  उसमे ंसे  लगभग  १२  करोड़  रुपये  अनिवार्य  जमा  के  रूप में

 प्राप्त हो  सकते  हैं  ।  इस  योजना  के  अनसार  जमा  हुई  रकमें पांच  साल  तक  निकाली न  जा  सकेंगी

 are  उन  पर  प्रतिशत  ४  प्रतिशत  का  सरल  ब्याज  दिया  जायगा  |

 RE  अनिवार्य  रूप  से  जमा  की  जाने  वाली  रक़मों  की  वसूली  के  लिए  राज्यों  के  सहयोग
 a

 जिन्हें  इस  योजना  से  होने  वाली  प्राप्तियों  में  से  हिस्सा  मिले  व्यवस्था  की  जा  रही  है
 ।

 यह

 लगाना  कठिन  है  कि  इस  योजना  के  भ्रनुसार  कुल  कितनी  वसूलीयाँ  होंगी  ak  अतिरिक्त  साधनों

 के  लिए  कितनी  वास्तविक  प्राप्ति  लेकिन  aaron  है  कि  कुल  वसूलीयाँ  ६५  करोड़  रुपये

 Ro  करोड़  रुपये  के  बीच  होंगी  ।  राज्यों के  साथ  प्राप्तियों  के  बंटवारे  की  व्यवस्था  होने  तक  में  केन्द्रीय

 राजस्व  खाते  में  श्रीनिवास  बचतों  के
 ४०

 करोड़  रुपये  जमा  कर  रहा  हूं  जिनमें  से  १२  करोड़  रुपये  झाय

 कर  देने  वालों  से  मिलेंगे  ।

 ६०.  इस  तरह  सभी  प्रस्तावित  प्रत्यक्ष  करों  से  जो  भ्र ति रिक्त  प्राप्ति  होगी
 कौर  जिसमें

 बचतें  भी  शामिल  हैं  उसकी  रक़म  ११०'
 ४

 करोड़  रुपया  जिसमें ४०  करोड़  रुपये

 बचतों  के  ;  ३३  करोड़  रुपये  झायकर  पर  लगने  वाले  केन्द्रीय  के  भ्र  २५  करोड़

 रुपये  श्रीलाल-कर  के  होंगे तथा  १२.
 ४

 करोड़  रुपये  युक्ति-संगत  व्यवस्था  करने  शर  छूटों  में

 कमी  करने  या  उन्हें  बिल्कुल  ही  उड़ा  देने  की  व्यवस्था  के  फलस्वरूप  प्राप्त  होंगे
 ।

 डाक  दर

 १.  जेसा  कि  सभा  को  मालम  डाक  are  तार  विभाग  की  डाक  प्रौर  तार  शाखायें  प्राय

 घाटे  पर  चल  रही  हैं  ।  डाक  शाखा  की  तरफ़  हमने  जिन  की  व्यवस्था  की  है  उनमें  से  बहुतों  में

 घाटा हो  रद्दा  पोस्ट  काड  की  औसत  लागत
 ८

 नये  पैसे  है  लेकिन  हम  ५  नये  पैसे  दी  लेते  हैं
 ।  साफ़
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 पोस्ट  कार्डों  पर  ही  हर  साल  ३  करोड़  रुपये  से  ज्यादा  का  घाटा  होता है  रजिस्टडें पत्रों पर हमें पत्रों  पर  हमें

 १'/,  करोड़ रु०  का  घाटा  हता है
 |

 डाक  भर  तार
 घर

 खोल  कर  दूर-दूर  के  क्षेत्रों  में  डाक

 तार  की  सेवाएं  पहुंचायी  जा  रही  हैं  लेकिन  उनसे  फ़ायदा  नहीं  होता  ।  इन्हीं  सब  बातों  का  विचार

 करके  एक  पोस्ट  काड  की  ५  नये  पैसे  की  मौजूदा  दर  को  जवाबी  पोस्ट  कार्ड  की  १०  नये  पैसे की

 मौजूदा  दर  को  कमर  ६  नये  पैसे  १२  नये  पैसे  कर  देने  का  प्रस्ताव  है
 ।  एक  अलग  श्रेणी  के  रूप

 में  स्थानीय  पोस्ट  कार्डों  को  हटा  दिया  जायगा
 ।

 बुक  पैटन  कौर  सेम्पुल  पैकेट  की  दर  पहले  ५०  ग्राम  के

 लिये  ८  नये  पैसे  शर  हर  अतिरिक्त  २५  ग्राम  के  लिये  ३  नये  पैसे  से  बढ़ा  कर  १०  नये  पैसे  कौर

 ४  नये  पैसे  कर  दी  जायगी  ।  पागलों  की  दरों  में  भी  वृद्धि  की  जायगी  कौर  हर
 ४००

 ग्राम  के  लिए

 ५०  नये  पैसे  के  मौजूदा  महसूल
 को

 बढ़ा  कर  ६०  नये  पैसे  कर  जायगा ।  रजिस्ट्रेशन-फीस

 को  ५०  नये  पैसे  से  बढ़ा  कर  ५५  नये  पैसे  कर  देने  और  रसीद  की  फीस  को  ६  नये  पैसे  से  बढ़ा  कर

 १०  नये  पैसे  कर  देने  का  प्रस्ताव है  ।  सर्टिफिकेट  arn  व्यवसाय  सम्बन्धी  परिमिटों

 की  फीसों  श्र  पोस्ट  बाक्स  के  किरायों  में  भी  कुछ  वृद्धियां  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  अनुमान है  कि  डाक

 दरों
 की  वृद्धि  से  लगभग  ३

 '
 १५  करोड़  रुपये

 की
 अतिरिकत  प्राप्ति  होगी

 ।

 ६२.  अन्तर्देशीय  तार  की  दरों  में  भी  पहले  ८  शब्दों  के  लिए  ८०  नये  पैसे  और  हर  ध्रतिरिक्त

 दाऊद  के  लिए  ८  नये  पैसे  की  जगह  पहले  १०  west  के  लिए  एक  रुपया  शर  हर  ग्र ति रिक्त शब्द

 के  लिये  १०  नये  पैसे  का  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  बधाई  के  तारों  का  महसूल  ६  दादों  के  लिए

 ५०  नये  पैसे  र  हर  अतिरिक्त  शब्द  के  लिए  ७  नये  पैसे  से  बढ़ा  कर  पहले  के  दादों  के  लिए  ७५  नये

 पैसे  ak  हर  अतिरिक्त wes  के  लिये  १०  नये  पैसे  कर  दिया  जायगा  ।  इसी  तरह  एक्सप्रेस तारों  की

 दरों  में  दुगुनी  वृद्धि कर  दी  जायगी  ।  बधाई  के  तारों  को  मिलाकर  स्थानीय  तारों  की  ग्रहण  श्रेणी

 को  समाप्त  कर  दिया  जायगा  |  wal  तार  के  संक्षिप्त  पतों  के  रजिस्ट्रेशन  का  महसूल  रजिस्ट्रेशन  की

 मान्यता  की  अवधि  के  साथ  साथ  बदलता  रहता  है  ।  भविष्य में  इसके  १२  महीने की  अवधि

 के  लिए  ५०  रुपये  की  एक  समान  फीस  लेने  का  प्रस्ताव  है
 ।

 भ्रनुमान  है  कि  इन  उपायों  से  ६५  लाख

 रुपये  की  प्राप्ति होगी  ।

 ६३.  जहां  तक  ट्रंक  टेलीफोनों  का  सम्बन्ध  जिस  भ्र वधि  में  रियायती  दरें  लांगू  होती  हैं  उस

 अवधि  की  न्य  कालों  की  रियायत  ५०  प्रतिशत  से  घटा  कर  २४  प्रतिष्ठित  कर  दीਂ  जायगी  प्रौढ़  इस

 mate की  प्राय रिटी  (sre frat  कालों  पर  दी  जाने  वाली  रियायत  उठा  ली  जायगी
 ।

 इससे
 भग  ५०  लाख  रुपये  की  प्राप्ति  होगी  ।  तार  श्र  टेलीफोन  की  दरों  में  फेरबदल  होने  से

 ४  ६

 करोड़  रुपये  की  कुल  प्राप्ति  होगी  ।

 ६४.  चूंकि  रेलों  के  अ्रघिशेष  की  तरह  डाक  तार  विभाग  का  भ्र धि शेष  केन्द्रीय  राजस्व

 को  लाभांश  ( fsfages )  देने  के  नवीकरण  प्रसारित निधि  ford  में

 कर  दिया  जाता  राजस्व  बजट  पर  इसका  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  कुल  कमी

 को  aint में  रेलवे  कौर  डाक  तथा  तार  निधियों  में  किये  जाने  वाले  areal  को  पहले  ही  हिसाब  में

 ले  लिया  गया  है  ।

 संकटकालीन  खतरों  का  बोला

 qu.  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  मौजूदा  दरों  के  हिसाब  से  संकटकालीन  ख़तरों के  बीमे  से

 सम्बन्ध  रखने  वाली  प्राप्तियों  की  रकम  साल  ३६  करोड़  रुपया  होगी  ।  चूकि  संकटकालीन

 ख़तरों  के  बीमे  का  प्रीमियम राजस्व  सम्बन्धी  कर  नहीं  इसलिए  ख़तरे  के  निर्धारण  के  आघार  पर

 हर  तिमाही इस  में  हेर  फेर  होना  ही  चाहिए ।  १  १६६३  से  शुरू  दोने  वाली  तिमाही
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 कारखानों  कौर  दूसरे  संस्थानों  के  लिए  बीमे  की  दरों  को  २४५  नये  पैसे  से  घटा  कर  १५  नये  पैसे  कौर

 माल के  लिए  १४  नये  पैसे  से  घटा  कर  १०  नये  पैसे  करने  का  मेरा  प्रस्ताव  है  ।  १  2ERR

 से  शुरू  होने  वाली  तिमाही  की  इस  कमी  से  उस  तिमाही  की  प्राप्तियां  €  करोड़  रुपये  से  घट  कर

 ६  करोड़  रुपये  रह  जायेगी
 ।

 चूंकि  बाद  की  तिमाहियों  की  दरों  का  निश्चय  इस  समय  नहीं  किया

 जा  सकता  इसलिये  संकटकालीन  खतरों  के  बीमे  से  सम्बन्ध  रखने  वाली  प्राप्तियों  में  प्रभी  मैं  सिर्फ

 ३  करोड़  रुपये  की  कमी  की  ही  व्यवस्था  कर  रहा  यानी  पहले  बताये गये  ३६  करोड़  रुपये  की

 जगह  ३३  करोड़  रुपये  ।

 west  के  साधन

 ६६.  अगले  साल  के  लिये  साधन  जुटाते  समय  हमें  राज्यों  की  अतिरिक्त  साधन  सम्बन्धी

 आवश्यकताओं का  भी  ध्यान  रखना  है  ।  इस  सम्बन्ध  केन्द्रीय  बिक्री  कर  भ्र धि नियम  में  संशोधन

 करने  के  लिए  मैं  पहले  ही  एक  विधेयक  पेश  कर  चुका  हूं  ।  इसमें  जिन  संशोधनों का  प्रस्ताव  है  उनसे

 PEQI—Zr  में  २२'  ५  करोड़  रुपये  का  राजस्व  प्राप्त  होगा  जिसमें से  १'  ५  करोड़  रुपया  केन्द्र  को

 संघीय  राज्य  क्षेत्रों  से  प्राप्त  होगा  प्रौढ़  २१  करोड़  रुपया  राज्यों  को  मिलेगा  |  पुरे  वर्ष  में  केन्द्र  श्र

 राज्यों को  ३०  करोड़  रुपया  प्राप्त  होगा  ।  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्कों  में  फेर-बदल  किये  जाने से  राज्यों

 को  उनके  हिस्से  का  ec  ६०  करोड़  रुपया  मिलेगा  |  उन्हें  अनिवार्य  बचत  योजना  की  प्राप्तियों  में

 भी  हिस्सा  मिलेगा  |  इस  जिन  उपायों के  लिये  मैंने  प्रस्ताव  रखे  हैं  उनके  परिणामस्वरूप राज्यों

 के  साधनों  में  काफी  वृद्धि  हो  जायगी  ।  इतना  होते  हुए  राज्यों को  जब  अपने ही  साधनों  से

 काफी  धन  जुटाना पड़ेगा  ।  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  शर  वित्त  मंत्रियों  से  विचार-विनिमय  करते

 हुए  मैंने  यह  बात  उन्हें  बता  दी  है  ।  देश  की  रक्षा  के  लिए  साधन  जुटाने  का  भारी  दायित्व  केन्द्र  पर

 लेकिन  झा योजना  के  अपने  हिस्से  का  ae  चलाने  के  लिए  are  अधिक  साधन  जुटाना  राज्यों  का

 काम है  ।

 ६७.  जिन  प्रस्तावों  की  रूपरेखा  मैंने  प्रस्तुत  की  है  उनसे  कुल  २७५.  ५०  करोड़  रुपये  का

 अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  |  इस  में  से  €'  ६०  करोड़  रुपया  राज्यों  को  मिलेगा  कौर  बाकी

 २६५  Ro  करोड़  रुपया  केन्द्र  को  |  इस  तरह  राजस्व  खाते  का  घाटा  ७०  लाख  रुपया  रह  जायगा
 ।

 ६८.  अ्रनिवायं  बचत  योजना  से  केन्द्र  को  ४०  करोड़  रुपये  की  अ्रतिरिक्त  रक़म  प्राप्त  होने

 का  अनुमान है  ।  यह  कम  छोटी  बचतों  से  होने  वाली  वास्तविक  प्राप्तियों  की  १०५  करोड़  रुपये
 की

 रक़म  के  अलावा है  ।  पहली  तिमाही  में  संकटकालीन  खतरों  के  बीमे
 की

 दर  कमी  होने  से  निधि

 में  ३  करोड़ रुपया  कम  पहुंचेगा |  अ्रतिरिकत  करों  में  वसूल  होने  वाली  रक़म  कौर  पूंजीगत  प्राप्तियों
 में  ३७  करोड़  रुपये  की  वास्तविक  वृद्धि  को  हिसाब  में  लेने  से  कुल  कमी  घट  कर  १५१  करोड़  रुपये रह

 सभी  बातों जायगी  जिसे  राजकोष  हुण्डियों  के  विस्तार  से  पूरा  किया  जायगा
 ।

 पर
 विचार  करते  हुए  यह  करना  अनुचित

 न
 होगा

 कि  इस  परिमाण  की  घाटे  की
 वित्त-व्यवस्था

 से  बर्थ-व्यवस्था पर  बुरा  असर  नहीं  पड़ेगा  |

 निष्कर्ष

 g&  दख तरह  अगले  साल  रक्षा  और  विकास  के  लिए  साधन  जुटाने  के  मेरे  प्रस्तावों  सम्पूर्ण

 प्रभाव  यह  होगा--  €  ०  करोड़  रुपये  की
 कुल  जिसमें  ८७'  ३९  करोड़  रुपया

 झटकों  Zo
 '

 ४०
 करोड़  रुपया  व्यक्तियों  ale  कम्पनियों पर  लगने  वाले  प्रत्यक्ष करों  Farry



 ६  १८५८४  )  सामान्य  आय-व्यस्क- १  ६  ३-६४  ७४

 भ्रनिवायें बचत  शामिल  है--प्रौढ़  Roa’ Lz  करोड़  रुपया  उत्पादन-शुल्कों  तथा  प्रत्तरराज्र

 कर  से
 मिलेगा

 ।  मुझे  इस  बात  से  प्रसन्नता  नहीं  है
 कि

 aa  पांचवें  बजट  के  लिए  जो  प्रस्ताव  मुझे

 रखने  पड़  रहे  हैं  आकार बहुत  बढ़  गया  है  उनकी  रक़म  मेरे  पहले  के  चार  बजटों  के

 प्रस्तावों  की  कुल  रक़म  से  बहुत  ज्यादा  हो  गयी  है
 ।

 निश्चय  ही  लोगों  को  wa  को  कुछ

 भ्र सुविधा  में  डाले  इन  प्रस्तावों  को  स्वीकार  करने  में  प्रसन्नता
 न

 होगीਂ
 ।  लेकिन जिन  weal

 पर  व्यक्तिगत रूप  से  हम  में  से  प्रत्येक  प्रौढ़  सब  को  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  विचार  करना  है

 वे हैं  क्या  चीनियों  के  हमले  की  चुनौती  का  जवाब  दिये  बिना  हमारा  चके  हो  सकता  है
 ?

 क्या  art के  लिए  यह  समझदारी की  बात  होगी  कि  विकास  की  अपनी  भ्राकांक्षाश्नों का  तयाग  करके

 हम  इस  चुनौती  का  सामना  करने  का  प्रयत्न  करें
 ?

 या  ईमानदारी से  इस  का  सामना  न  करने

 इसके  बदले  मुद्रा  का  फैलाव  करने  वाली  शक्तियों  को  बेलगाम  छोड़  देने  में  बुद्धिमानी  होगी
 ?

 चूंकि  मैं  इन  का  जवाब  में  नहीं  दे  इसलिए  मैंने  ये  प्रस्ताव पेश  किये  ऐसा  करने

 में  मैंने  अपनी  योग्यता  के  अनुसार  निष्पक्ष  श्र  व्यावहारिक रहने  का  यत्न  किया  मुझे  aren है  कि

 कुछ  समय  में  उस  चुनौती  का  जवाब  देने  के  जो  हमारे  सामने  मौजूद  लोगों  के  दृढ़  संकल्प

 से  हमारे  लिए  ag  संभव  हो  जायगा  कि  हम  स्वतन्त्रता  शर  समुचित  प्रगति के  जिसके

 लिए  यह  राष्ट्र  आपको  सम्मानित  कर  चुका  शौर  भी  भाषिक  शक्ति  से  जुट  जायें  ।
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 Ove  affrata  जमा  योजना  विधेयक  २८  १९६३

 वित्त  विधेयक  न

 मंत्री  सोरारजी  :
 में  प्रस्ताव

 करता  हूं

 कि  वित्तीय at  a  ६  ३-६४  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  वित्तीय  प्र स्थापनाओं  को  क्रियान्वित

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 महोदय  प्रश्न यह  है  :

 वित्तीय  ay  १  €  ६  ३-६४  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  वित्तीय  प्रथा  पत्रकारों  को  क्रियान्वित

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थ।पित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हसा

 श्री  मोरारजी  tars  :
 मैं  विधेयक को  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 a  ना  oe

 अधिलाभ  कर  विधेयक

 fat  मोरारजी  देसाई :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 कतिपय  समवायों पर  विशेष  कर  लगाने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्था-

 पित  करने  की  दी  जाये  पी

 fare  महोदय  :  प्रदान यह  है  :

 कतिपय  सेवायों  विशेष कर  लगाने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने की  अनुमति  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह
 [.* 1 |

 भी  सोर रजी  देसाई  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 वं  a  दा  सकल  PR

 श्रनिवायं  जमा  योजना  विधेयक

 श्री
 मोरारजी  देसाई  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 राष्ट्रीय  fas  विकास  के  विचार  से  अनिवार्य  जमा
 के

 लिए  ate  उस  सम्बन्ध  में

 योजना  बनाने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 क
 दी  जाये

 PP)

 मल  प्रंग्रेजी  में



 ९  १५८४  भ्रनिवायं  जमा  योजना  विधेयक  ioVE

 1श्रव्यक्ष महोदय : प्रदन यह है : महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 राष्ट्रीय  शिक  विकास  के  विचार  से  भ्रनिवाय  जमा  के  लिए  उस  सम्बन्ध  में

 योजना  बनाने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की

 अनुमति  दी  जाये  पीप

 प्रस्ताव  स्वीकृत  न

 थी  मोरारजी  देसाई
 :

 मैं  विधेयक को  पुरःस्थापित  करता हूं

 इसके  ष्  लोक-सभा  १  १९६३/१०  १८८४  )  के  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई |

 oe

 wast  में
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 942.0  संक्षेपिका

 विषय
 पृष्ठ

 XE  राजस्थान
 के

 गांवों
 में  बिजलीਂ  लगाना

 (६८२

 २६०  मणिपुर में  जल  विद्युत  योजनाएं  दरे--न

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  ६६८३-८४

 (2)  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  af  ——

 समवाय  PEXE  की  घारा  Peas  की

 धारा  (१)  के  ग्रन्तगंत  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम

 नई  की  वर्ष  PEK L—KR  कीਂ  वार्षिक

 वदन
 लेखापरी

 गीत  लेखे  ate
 उस  पार  fat

 परीक्षक  कौ  टिप्पणियों  सहित  |

 उक्त  निगम  के  कायें  कीਂ  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (2)  बंगाल  वित्त  १९४१,  जो  दिल्‍ली  संघ

 राज्य  क्षेत्र  में  भी  लागू  है  की  धारा  २६  की  SF-ATUT  (४) के

 अंतगर्त  दिल्‍ली  बिक्री कर  १९५१  में  कुछ  श्योर  संशोधन

 करने  वाली  दो  अधि-सूचनाओं  की  एक-एक  ति

 दिनांक  १३  PERL  के  दिल  गजट  में  प्रकाशित

 अ्रघिसूचना  संख्या  एफ  ३(३१)/५८--फिन  ।!

 दिनांक  १७  १९६२  के  दिल  गजट  में  प्रकाशित

 । ग्र घि सूचना  संख्या  एफ  ¥ (33) /&2—Thr

 (3)  विदेशी  मुद्रा  2 V9  कीਂ  घारा  २७  की

 sear  (३)  के  भ्रन्तगंत  दो  श्रधिसुचनाश्ों  की  एक-एक

 प्रति

 दिनांक ४  gee 2 at att की  lo  एस०  श्रार०  संख्या  १३३०  |

 दिनांक  ४  १९६१  की  जी०  एस०  कार
 संख्या  RRL  ।

 (¥)  ग्रौषवीय  तथा  प्रसाधन  सामग्री  शुल्क )

 १९५५  की  घारा  १९  की  ST-STT  (४).  के  भ्न्तगंत  दिनांक

 २६  १९६३  कीਂ  भ्र धि सूचना  संख्या  जी०  एस०  कार

 १३३  में  प्रका  शित  श्रौषघीय  तथा  प्रसाधन  सामग्री

 संशोधन  १९६३  की  एक  प्रति  |



 दैनिक  संक्षेपता  जश्

 fara  पृष्ठ

 (५)  सीमा  शुल्क  १९६२  की  धारा  %E  के  श्रन्वर्गत

 निम्नलिखित  श्रषिसूचनागम्रों  at  क-एक  प्रति

 दिनांक  २  १९६३  की  शभ्रधिसूचना  संख्या  जी०

 एस०  कार  &s  में  प्रकाशित  यात्री  )  के  afer

 सामान  १९६३  |

 दिनांक  २  १९६३  की  श्रधघिसूचना  संख्या  जी०

 एस०  कार  १९६  में  प्रकाशित  यात्रियों  का  सामान  )

 2eRR  |

 श्रीलंका  सामान  ReRo  में  आगे  कुछ  संशोधन

 करने  वाले  दिनांक  २.  &R3  के  एस०  झरो  संख्या

 दिनांक  १६  १९६३  की  जी०ਂ  एस०  कार  संख्या

 २८३  जिसमें  दिनांक  ३  १९६२  की  जी०  एस०  कार

 संख्या  १४३२  का  शुद्धि-पत्र  दिया  sar  है  |

 (६)  समुद्र  सीमा  शुल्क  १८७८  के  aaa  निकाली  गई

 निम्नलिखित  भ्रधिसूचनाझों  की  एक-एक  प्रति  ।
 ह

 १६  १९६३  की  जी०  एस०  शोर०  संख्या

 gio |

 (at)  दिनांक  २६  १९६३  की  जी०  एस०  श्रार०  संख्या

 १३४

 (s)  सीमा  लक  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  नियति  seed

 १९४०  में  कुछ  भ्र  संशोधन  करने  वाली

 समुद्र  सीमा  शुल्क  ऐक्ट  १८७८  कौर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा

 नमक  १९४४  के  ः  निकाली  गयी  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 दिनांक  १  १९६३  की  जी०  एस०  कार  संख्या

 200  |

 दिनांक  १६  १९६३  की  जी०  एस०  कार  संख्या

 208.0  ।

 दिनांक  २  १९६३  की  जी०  एस०  कार  संख्या

 १८२  ॥

 (5)  धन  कर  ee  कीਂ  धारा  ४६  की  उप-धार  (४)

 के  अन्तर्गत  दिनांक  as  १९६३  की  शभ्रधिसुचना  संख्या

 जी०  एस०  आर
 १२८  में  प्रकाशित  धन  कर  के

 गत  जेवर  पर

 हद

 संशोधन  १९६३  की  एक  प्रति  ।



 ७9४  दैनिक  सीपिया

 विषय  ओष्ठ

 प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन--उपस्थाफ्ति  ६८५

 तेरहवीं  और  बीसवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  |

 प्रतिपूरक  प्रनदानों भक  की  मांगें  )  १९६२-६२  इंच--
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